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आमुख 


प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में विकास की समस्या का विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन 
किया गया है। “उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे विद्युतीकरण की भूमिका 
(इलाहाबाद जिले के विशेष सन्दर्भ मे) शीर्षक के अन्तर्गत ग्रामीण समाज में फैली 
गरीबी, प्रछन्‍न बेरोजगारी, सिचाई की समस्या, तथा कृषि क॑ कम उत्पादन लघु 
तथा ग्रामीण उद्योगो तथा शिक्षा के अभाव जैसी मुख्य समस्याओं को इंगित किया 
गया है। तथा उसका विद्युतीकरण के द्वारा किस प्रकार निदान किया जाय इस पर 


सुझाव देने का प्रयास किया गया है। 


प्राथमिक विधि के आकड़ो को एकत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश के 
इलाहाबाद जिले के चुने हुए विभिन्‍न क्षेत्रों के कृषको से साक्षात्कार के आधार पर 
शोध प्रबन्ध के लिए समको को एकत्रित करने की चेष्टा की गईं है। 


इस अध्ययन को व्यावहारिक दृष्टि से महत्व प्रदान करने हेतु विषय से 
सम्बन्धित विभिन्‍न क्षेत्रों के कार्यालयों से सामग्री ली गयी है। इसके अतिरिक्त 
विभागीय रिपोर्ट (प्रकाशित तथा अप्रकाशित बुलेटिन) कमेटी तथा कमीशन की 
रिपोर्ट तथा पचवर्षीय योजनाओ का पुनर्वालोकन आदि | 


इसके अतिरिक्त राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित अधिकारियो तथा 
कर्मचारियों से जो इलाहाबाद मे नियुक्त है से वार्ता के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 
प्राप्त किये | 


अत मै प्रथमत उक्त सस्थाओ, विभागो के अधिकारियों की आभारी हू। 
जिनके सहयोग से यह कार्य सम्भव हुआ। इस कार्य को मूर्त रूप देने मे मेरे 


पर्यवेक्षक डॉ० जगदीश नारायण जी का अथक परिश्रम, पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ 


इसके अतिरिक्त डॉ० राजेन्द्र सिह जी, जो एग्रो रिसर्च इन्स्टीट्यूट के शोध 
अधिकारी है, का अत्यधिक सहयोग प्राप्त हुआ। मुझे उन्होने अपने बहुमूल्य समय 
में से समय दिया जिसके लिए मै उनकी कृतज्ञ हूँ और अपना सम्मान व्यक्त करती 
हूँ तथा मै अपने गुरू स्व० डा० द्विवेदी जी की परम्‌ आभारी हूँ जिन्होने मुझे इस 
कार्य को प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया। 


तत्पश्च'त मै आभारी हूँ अपने पति श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव की जिन्‍्होने 
मुझे इस कार्य को पूरा करने मे पूर्ण सहयोग दिया। मेरे भाई सजय श्रीवास्तव 
जिन्होने मुझे अति आवश्यक आकडो को उपलब्ध कराया मै उनकी भी अति 
आभारी हूँ। 
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ग्रामीण विकास मे विद्युतीकरण के प्रभाव पर किये 
गये विभिन्‍न शोध अध्ययन 


भारत मे विद्युत विकास की स्थिति 

० स्वतंत्रता के पूर्व तथा बाद की स्थिति 
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इलाहाबाद जनपद मे विद्युतीकरण की विकासगत 

स्थिति 

७ इलाहाबाद जिले में योजना गत वर्षों में ग्रामीण 
विद्युतीकरण की उपलब्धता 


* इलाहाबाद के कृषको को कृषि के विभिनन क्षेत्रो 
में विद्युतीकरण से प्राप्त लाभ 


* इलाहाबाद जनपद में ग्रामीण तथा लघु-कटीर 
उद्योग में विद्युतीकरण का योगदान । 
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उपभोक्‍ताओ पर विद्युतीकरण का प्रभाव 


शोध अध्ययन का निष्कर्ष तथा सुधार के लिए 
सुझाव 
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तालिका विवरण 
विवरण 


भारत मे ऊर्जा कार्य से जुडी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनिया 

पचवर्षीय योजना काल के पूर्व 4950 मे भारतीय ग्रामो तथा नगरो मे 
विद्युत की स्थिति 

प्रथम योजना मे सम्पूर्ण देश मे प्रस्तावित खर्च तथा सम्भावित लाभ 


भारतवर्ष मे द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन 


क्षमता 


भारत में तृतीय तथा वार्षिक योजनाओ के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन 
और उपभोग 


तृतीय योजना काल में कुल ऊर्जीकृत पम्पसेट (हजार में) तथा सिचित 
क्षेत्रफल (मि हे) 


चुतर्थ योजना मे ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा निर्धारित और वितरित 


ऋण 


सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय 


(विशेष पम्पसेट-ट्यूबेल के व्यय) (करोड रूपये मे) 

पाचवी पचवर्षीय योजना-विद्युत एव वित्तीय परिव्यय 

पाचर्वी योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण एव वित्त प्रबन्ध 

भारत मे छठी पचवर्षीय योजना तक विद्युतीकृत गाँव तथा विद्युतीकृत 
कुओ की स्थिति 

भारत में छठीं पचवर्षीय योजनाओ तक ग्रामीण विद्युतीकरण पर 
विनियोजित राशि 
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प्रमुख राज्यो मे प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 

सातर्वी योजना के अन्तर्गत कुल विद्युतीकृत गावो की स्थिति 

सातवीं योजना मे कृषि उत्पादन मे कुल तथा औसत उपभोग विद्युत 
का (किलोवाट मे) 

आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल विद्युतीकृत गाव 

(गरीबी रेखा के नीचे) 

आठवीं योजना के अन्तर्गत विद्युत चालित कृषि यत्रो का उत्पादन एव 
विक्रय 

आठवीं योजना के अन्तर्गत भारत मे ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति 


नरवीं योजना के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य, सघाशाञित प्रदेशों का 


(97-2002) मे विद्युत पर हुए परिव्यय) 


केन्द्र, राज्यो सघ शासित प्रदेशों की नवी योजना मे 4997-98 से 


200]-02 के परिव्यय (राशि करोड रू0 में) 

नवीं योजना मे विद्युत विकास दर की प्रवृत्ति ( % मे) 

योजना गत वषर्यो मे विद्युत का उपभोग (जनोपयोगी) 

(% मे) 

प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यो को प्राप्त केन्द्र सहायता 
और उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिशत (करोड रूपये मे) 


द्वितीय योजना के प्रारम्भ तक प्रदेश की विद्युतीय 'स्थति का पडोसी 


राज्यो से तुलनात्मक अध्ययन 


चतुर्थ योजना मे राज्यों के लिए विद्युत व्यय (करोड मे) 
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उ0प्र0 मे चतुर्थ योजना के अन्तर्गत मध्यम तथा वृहद सिंचाई 
परियोजना (व्यय करोड मे) 

चतुर्थ योजनान्तर्गत (राज्यो में) सार्वजनिक क्षेत्रा पर व्यय वितरण 
(करोडो मे) 

राज्य योजना मे विकास के मुख्य कारको का विकास 

सातवीं योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मे 989 के विभिन्‍न माह मे 
सिचाई कार्य मे प्रयुक्त विद्युत चालित साधन (सख्या) 

सातवीं योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत राज्य बोर्ड के अधीन 
विद्युत स्टेशनों मे विद्युत उत्पादन (करोड किलोवाट प्रति घण्टा) 

आठवीं योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 मे कृषि उत्पादन की स्थिति लाख 
मी0 टन 

वर्ष 4993-94 मे उत्तर प्रदेश मे विभिन्‍न साधनों द्वारा सिचित क्षेत्र 
तथा शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल 

पाँचवी योजना के अन्तर्गत जिले मे विद्युतीकृत ग्रामो और ऊर्जीकृत 
पम्पसेटो की स्थिति 

जिले मे पाचर्वी योजना के अन्तर्गत (980-87) विभिन्‍न मदो मे प्रयुक्त 
विद्युत (किलोवाट/घण्टा) 

छरठीं योजना मे जनपद मे विकास खण्डवार ववद्युतीकृत ग्राम नगर एव 
हरिजन बस्तियाँ 

सातवा योजना के अन्तर्गत जनपद मे विभिन्‍न कार्यों मे विद्युत उपभोग 


हजार किलोवाट/घटा 
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सातवीं पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले मे विद्युतीकरण से सिंचाई 
स्रोतो मे हुई वृद्धि की स्थिति 3 मार्च 4986 तक थी 
आठवीं योजना मे ग्रामो तथा नगरो के विद्युतीकरण की स्थिति 


जनपद मे आठवीं योजना के अन्तर्गत विभिन्‍न कार्यों मे प्रयुक्त विद्युत 
(हजार कि0/घटा) 


जनपद मे विकास खण्डवार विद्युतीकृत ग्राम नगर एव हरिजन बस्तियाँ 
नवीं योजना मे जिले के विभिन्‍न कार्यो मे विद्युत उपभोग 

नवी योजना में जिले मे विकास खण्डवार विद्युतीकृत ग्राम एव 
अनु०जाति०0बस्तिया तथा ऊजीकत नलक॒प 

जनपद में विकास खण्डवार विभिन्‍न साधनो द्वारा खोतानुसार 
वास्तविक सिचित क्षेत्राफल (हे0मे) 

जनपद मे विकास खण्डवार कृषि यन्त्र एव उपकरण- (पशुगणना वर्ष 
997) 


जनपद मे नर्वी योजना के अन्त मे लघु औद्योगिक इकाईयाँ, खादी 


ग्रामोद्योग इकाईयाँ एव उनमे कार्यरत व्यक्ति 


जनपद मे औद्योगिकरण की प्रगति (कारखाना अधिनियम 948 के 


अन्तर्गत पजीकृत कारखाना) 


अ्रस्तावना 


वर्तमान समय मे दैनिक आवश्कयताओ मे ऊर्जा स्त्रोत की आवश्यकता 
महत्वपूर्ण एव अपरिहार्य हो गई है, चाहे गृहणी की रसोई हो अथवा कूटीर उद्योग 
की मशीन हो अथवा यातायात का साधन हो या आधुनिक सौन्दर्य प्रसाधन केन्द्र 
हो, सभी के आर्थिक जीवन का स्त्रोत ऊर्जा के रूप मे “विद्युत ऊर्जा” का प्रयोग 
वैकल्पिक उपयोग के रूप मे देखने को मिलता है। 


ऊर्जा के पारम्परिक स्त्रोतो में जलाऊ लकडी कोयला मिट्टी का तेल 
पेट्रोल गैस पत्थर का कोयला लकडी आदि है, जिनके भडार सीमित है एक 
अनुमान के अनुसार लगभग सौ वर्षो मे उपर्युक्त पारम्परिक स्त्रोत या तो समाप्त 
हो जायेगे अथवा बढ़ती हुई ऊर्जा की माग की आपूर्ति के लिए अपर्याप्त साबित 
होगे। इस पारम्परिक स्त्रोत के अत्यधिक प्रयोग से वातावरण में कार्बन डाई 
आक्साइड की मात्रा मे वृद्धि होगी साथ ही वातावरण के ताप मे वृद्धि होने से 
समुद्र जल स्तर ऊचे उठ सकते है जिससे वातावरण न कंवल प्रदूषित होता है 
बल्कि प्रदूषण की कोटि इतनी अधिक हो जाती है जिससे जन सामान्य का जीवन 
दुखद हो जाता है और उसको विभिन्‍न प्रकार की बीमारियों को दूषित पर्यावरण 
के कारण सहना पडता है। अत निरन्तर बने रहने वाले गैर परम्परगत स्त्रोतो के 
साधनो का विकास, विस्तार एव व्यवहार आवश्यक पडता है। इस सन्दर्भ मे विद्युत 
ही ऐसा ईंधन है जो ऊर्जा का सस्ता और सुलभ स्त्रोत है जो ईंधन पूर्णत 
आवागमन समस्या से मुक्त है। भारतीय सदर्भ मे अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो 
गया कि भारत मे सर्वांगीण विकास के लिए विद्युत ऊर्जा बुनियादी आवश्यकता है 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 4 अप्रैल सन्‌ 4954 से देश मे आर्थिक आयोजन 


प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। आयोजन प्रक्रिया का लक्ष्य न केवल सरकारी क्षेत्र मे आर्थिक 


गतिविधियो को बढाना था अपितु, निजी एवं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रो में भी 
आर्थिक गतिविधियो मे तीव्र गति से विकास लाना था, क्योकि असली भारत के 
विकास का अर्थ ग्रामीण परिवेश का विकास है, क्योकि देश की सत्तर प्रतिशत से 
अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करती है और जिनका रोजी रोटी का साधन 
ग्रामीण अर्थ व्यवस्था- “खेती व्यवस्था, खेती से जुडे, अन्य सहायक उद्यमो की 
व्यवस्था” एव कृषकों के निवास स्थान के समीप आर्थिक गतिविधियो को बढाने 
की व्यवस्था से सम्बन्धित है। 


विद्युतीकरण का प्रसार न केवल शहरी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को 
बढाने के लिए अपेक्षित है अपितु उससे भी आवश्यक है ग्रामीण अचलो कर सुषुप्त 
अवस्था मे विद्युतीकरण को दौडा कर आर्थिक गतिविधियो मे तेजी से प्रसार करना 
है इस परिप्रेक्ष्य मे ग्रामीण विद्युतीकरण की भूमिका का अपना अहम प्रभाव है अत 
ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य एव उसके प्रसार प्रभाव को योजना आयोजको ने 


योजना प्रक्रिया के दौरान अहम लक्ष्य के रूप मे रखा । 


अध्ययन का उद्देश्य 


भारतीय विद्युतीकरण विशेषकर ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र मे हुए विकासगत 
कार्यो एव उनसे सम्बन्धित समस्याओ को ध्यान मे रखते हुए हमारे अध्ययन का मुख्य 
उद्देश्य ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बन्धित खामियो से निपटते हुए भारतीय विद्युतीकरण 
को नये आयाम देना साथ ही यह अध्ययन करना कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र मे किये 
गये कार्य किस हद तक सफल रहे। तथा ग्रामीण क्षेत्रो के विकास को ध्यान मे रखते 
हुए ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बन्धित किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करना है। “ग्रामीण 
विद्युतीकरण' से किस हद तक ग्रामीण जनता लाभान्वित हुई तथा भविष्य मे इस क्षेत्र मे 
किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है। इसका अध्ययन करना है। उपरोक्त तथ्यो को 


समाहित करते हुए हमारे शोध अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न है। 


[ 


भारत वर्ष मे योजनाकाल मे ग्रामीण विद्युतीकरण के विकास पर भारतीय 


सरकार द्वारा किये गये प्रयास | 


उत्तर-प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण प्रोग्राम के विकास तथा विस्तार को 
आकना साथ ही प्रदेश मे विभिन्‍न योजनाओ मे ऊर्जीकृत पम्पसेट, 


विद्युतीकरण ग्रामो का आकलन करना । 


उ०प्र० राज्य मे ग्रामीण विद्युतिकरण से सम्बन्धित “नवीन योजनाओ” का 
अध्ययन करना तथा उनसे क्‍या वास्तव मे ग्रामीण लाभान्वित हुए है का 


अध्ययन करना भी हमारा उद्देश्य है। 


ग्रामीण विद्युतीकरण प्रोग्राम के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले मे योजना वर्षों 


मे हुए विभिन्‍न कार्यों का अध्ययन करना । 


जिले मे ग्र्मीण विद्युतीकरण योजनाओ के अन्तर्गत कृषि, ग्रामीण उद्योग, 


व्यावसायिक कार्यों, घरेलू तथा रोड प्रकाश" प्रभावों का अध्ययन करना है 


(0 


तथा यह निष्कर्ष निकालना है कि क्‍या वास्तव मे ग्रामीण जनसख्या 


ग्रामीण विद्युतीकरण से लाभान्वित हुई । 


विद्युतीकरण के कारण सामुदायिक जीवन मे हुए विकास के कारण 
सामाजिक स्थिति मे हुए सुधारो तथा प्राप्त अप्रत्यक्ष लाभ का आकलन 
करना और आर्थिक क्रिया कलापो में हुई उन्‍नति या विकास की गणना 
करना भी इस अध्ययन का दुद्देश्य है। 

जिले मे विद्युत उपभोकक्‍ताओ की विद्युत से सम्बन्धित समस्याओं का 
अध्ययन करना तथा उनके द्वारा प्रदत्त सुझावों का विश्लेषण करना भी 
हमारा उद्देश्य है। 

चयनित ग्रामीण सिचाई साधन जो विद्युत अथवा उसके वैकल्पिक ऊर्जा 


स्त्रोत पर निर्भर करती है उनके लागत- लाभ का विश्लेषण करना है। 


सक्षिप्त रूप में हमारे अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश विशेषकर इलाहाबाद 
जिले के सन्दर्भ मे निम्न है- 


[-2 


() 


- 


शासकीय स्तर पर विद्युतीकरण का अध्ययन करना | 
ग्राम विकास मे विद्युतीकरण की भूमिका का अध्ययन करना | 
चयनित ग्रामो मे विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना। 


चयनित ग्रामीण परिवारों द्वारा विद्युत के विभिन्‍न उपयोगो का अध्ययन 


करना | 
ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्युतीकरण के लाभो पर प्रकाश ऊझलना | 
विद्युतीकरण से उत्पन्न, समस्याओं का अध्ययन करना | 


विद्युतीकरण की समस्याओ के निदान हेतु उपर्युक्त सुझाव देना। 


अध्ययन कौ प्रक्रिया 
हमारे शोध अध्ययन को सम्पन्न बनाने एव अध्ययन को समुचित गति एवं दिशा 
देने के लिए हमने जो शोध विधि अपनाई है उसका विवरण अधोलिखित है- 


अध्ययन को सम्पन्न बनाने के लिए आकड़ो के एक बुहद सग्रह तथा विश्लेषण 
की आवश्यकता है तद्हेतु विभिन्‍न आकडो के स्त्रोतो का प्रयोग किया जायेगा। 

प्राथमिक आकडो के लिए इलाहाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोग 
करने वाले उपभोकताओ के सन्दर्भ मे प्रश्नावली बनाई जायेगी | 


अध्ययन के दृष्टिकोण से इलाहाबाद जिले को दो भौगोलिक क्षेत्रों गगा पार एव 
यमुनापार मे विभाजित किया जायेगा । 


जिले मे गगापार तथा यमुना पार के क्षेत्र में आने वाले विकास खण्डो के नाम 


अधोलिखित है- 


विकास खण्ड 


यु कक मर की मन रस मल जमे मीन लक वाले वि०ख० 
लि फझुपू "पता 
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गगा पार मे आने वाले समस्त विकास खण्डो जिनकी सख्या ॥| है मे से प्रतापुर 
विकास खण्ड का चयन जिला मुख्यालय विकास अधिकारी की सलाह पर विद्युत के 
सामान्य उपभोग को आधार लेकर चुना जायेगा। इसी तरह यमुनापार के समस्त विकास 
खण्ड जिनकी सख्या 8 है मे से करछना विकास खण्ड का चयन मुख्य विकास अधिकारी 


की सलाह पर विद्युत के सामान्य उपभोग को आधार लेकर किया जायेगा। 


पुन॒ अगले स्तर पर चयनित “विकास खण्ड प्रतापपुर” एव “करछना” को 
विकास खण्ड अधिकारियो की सलाह पर विकसित ग्राम अनुवाँ (विकास खण्ड प्रतापपुर) 
तथा अविकसित ग्राम थानापुर, एव “करछना” विकास खण्ड के विकसित ग्राम 


चटकहना तथा अवकिसित ग्राम निरिया का चयन किया जायेगा। 


इन चयनित ग्रामो अनुवा, थानापुर, निरिया तथा चटकहना के लोगो की सूची 
वोटर लिस्ट के आधार पर बनाई जायेगी जो कि इन चयनित ग्रामो के प्रधानो से ली 


जाएगी | 


वोटर लिस्ट मे से यादृच्छिक निदर्शन विधि से 20% ग्रामीणों का चयन किया 
जायेगा अर्थात वोटर लिस्ट की अधिकतम सख्या में से क्रमश , 6, ], 6, 
न० के ग्रामीणो को चुन लिया जायेगा। इन चयनित ग्रामीणो से पूर्व 

परीक्षित प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि से प्रश्न पूछे जायेगे और 
उनके उत्तरो के आधार पर जो तथ्य आयेगे उनको सम्पादित कर सारणीबद्ध किया 
जायेगा तथा सारणी बद्ध तथ्यो का साख्यिकीय विश्लेषण किया जायेगा यह सर्वक्षण ग्राम 


वासियो से ग्रामो मे जाकर व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा । 


द्वितीयक आकडो के लिए विभिन्‍न आर्थिक प्रकाशन विद्युत सम्बन्धित सरकारी 
विभागों से प्रकाशित रिपोर्ट, जिले के ग्रामीण विद्युत कार्यालयों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टो 
से आकडे प्राप्त किये जायेगे । 


सर्वेक्षण के आधार पर एकत्रित समको से निम्न परिकल्पनाओ का 


परीक्षण करने का प्रयास किया जायेगा- 


] यह परीक्षण करना कि विद्युत ऊर्जा चालित पम्पो से सिचाई डीजल द्वारा 
चालित पम्पो से सस्ती है । 


2 यह परीक्षण करना कि विद्युत पम्पो द्वारा होने वाली सिचाई की प्रति 


बीघा लागत डीजल पम्पो द्वारा होने वाली सिचाई की प्रति बीघा लागत 
से कम आती है। 


3 यह परीक्षण करना कि विद्युत चालित पम्पो द्वारा सिचाई करने मे 


डीजल पम्पो द्वारा सिचाई के अपेक्षा कम समय लगता है। 


4. यह परीक्षण करना कि विद्युत पम्पो द्वारा होने वाली सिचाई (डीजल 
पम्पो से सिचाई की) तुलना में पर्यावरण को कम प्रदूषित करती है। 


5 यह परीक्षण करना कि ग्रामीण विद्युतीकरण के उपरात ग्रामीण क्षेत्र के 


लोगों की आर्थिक गतिविधिया बढी है। 


ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण के प्रभाव पर किये गये 
विभिन्‍न शोध अध्ययन 


विद्युतीकरण से ग्रामीण क्षेत्रो को कितना लाभ हुआ इस सम्वन्ध मे समय-समय 
पर विभिन्‍न सस्थाओ द्वारा शोध अध्ययन हुए। जिनको सक्षिप्त रूप मे यहाँ प्रस्तुत किया 
है । 


ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रभाव पर एव समय-समय पर अध्ययन हुए जिनमे से 


कुछ शोध अध्ययन निम्न है | 


ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रभाव पर सर्वप्रथम विस्तार से अध्यन 4964-62 मे 
“ग्रामीण विद्युत निगम” के द्वारा किया गया जिसका विषय था #॥ ७एबवपत्भा0 ० रिप्रा2। 


5॥6९0॥९क्‍02/॥0॥ ?2/0079॥/7॥76 


इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विद्युतीकरण प्रोग्राम के अन्तर्गत आने 
वाले क्षेत्रो की गणना निरीक्षण तथा विभिन्‍न क्षेत्रों मे विद्युत का प्रयोग प्रवृत्ति तथा 
वितरण असमानता का जाच करना था। इसके अतिरिक्त विद्युत लागत तथा इसका 


प्रभाव तथा लाभ के विषय मे निरीक्षण करना था। 


इस अध्ययन के लिए 2460 घरो का आधार के रूप मे लिया गया था। जिनमे 
45 राज्यो के 26 जिलो के 204 गावो से लिये गये थे इसमे विद्युत के वास्तविक 
उपभोक्ता, प्रास्पेटिव उपभोक्ता और जो विद्युत उपयोग नहीं करते है उनको लिया गया 


था | 


ग्रामीण विद्युतीकरण के कृषि, ग्रामीण उद्योगो तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक 
क्रियाओ पर पडने वाले प्रभावों के आधार पर इस अध्ययन का निम्न निष्कर्ष निकाला 


राया - 


खरीफ तथा रबी की फसलो मे 67% तथा 65% की वृद्धि (नये विद्युत 
पम्प सेट के लगने तथा पुराने पम्प सेट के विद्युत पम्प सेट मे बदलने 
से) पहले की अपेक्षा हुई। लगभग सभी 45 राज्यो मे शुद्ध सिचित क्षेत्रों 
मे 450% की वृद्धि हुई। 


अध्ययन हेतु चुने गये घरो मे से प्रत्येक घरो मे नई फसल उगाई जाने 
लगी इसके लिए 384 एकड प्रति किसान भूमि लिया गया जो नये पम्प 


सेट लगने के कारण हुआ। 


विद्युत लिफ्ट सिचाई के द्वारा नई फसलो के लिए सिचाई क्षमता मे वृद्धि 
हुईं । 


विद्युत लिफ्ट सिचाई से उन बैलो को अलग कृषि कार्यों मे लगाया जा 
सका जिनका प्रयोग सिचाई कार्यो के लिए किया जाता था। औसत 
लगभग 36 बैल प्रत्येक घरो से प्रत्येक महीने मे सिचाई के लिए प्रयुक्त 
किये जाते थे। 


लगभग 344 उद्योग विद्युतीकरण के बाद लगाये गये और जिनमे 444 ऐसे 
थे जो परम्परागत रूप मे पहले चलाए जाते थे परतु बाद मे बे विद्युत की 


मदद से चलाए जाने लगे अर्थात उनका विद्युतीकरण हो गया। 


लगभग 4/5 इकाइया ऐसी थी जिनमे विभिन्‍न अलग-अलग कार्यो का 
क्रियान्वयन होता था जिनको विद्युतीकरण या विद्युत मोटर के प्रयोग 
करने से इन अलग-अलग कार्यों को करने मे आसानी हो गई। जैसे तेल 
निकालने वाली मशीनों के साथ अन्न की कटाई, गन्ने के रस के 
निकालने के साथ कपास को बीज से अलग करना तथा रूई धुनने के 


काम | 








(7) इस प्रकार एक साथ कई कार्यों के हो जाने से ईंघन खपत में लगभग 


6% कमी आयी जो विद्युतीकरण के कारण हुईं | 


(8). विद्युतीकरण से वार्षिक औसत लाभ मे जो भी औद्योगिक इकाईयो से 
प्राप्त हो रहा था। उसमे 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अर्थात सभी 


औद्योगिक इकाइयो का औसत लाभ 44% की दर से बढ गया। 


(9) विद्युतीकरण के द्वारा सभी औद्योगिक इकाईयो मे लगे अतिरिक्त श्रमो की 
कमी हुई। यह कमी लगभग 4 से 36% रही। कुछ उद्यमियों ने तो कम 


पारिवारिक अ्मिको की आवश्यकता की रिपोर्ट भी किया है। 


(40) लगभग 40% विद्युत उपभोक्ताओ ने (अध्ययन हेतु चुने गये घरो से) तो 
माना कि विद्युतीकरण हो जाने से काम के समय मे परिवर्तन आया 
जबकि 47% लोगो ने माना कि काम के समय मे परिवर्तन नहीं हुआ। 
82% घरो के लोगो के अनुसार काम के समयो मे 4 से 3 घटे की वृद्धि 
हुईं । 


(44) चुने हुए घरो मे से 40% लोगो का मानना था कि हमारी पढने के समय 
मे पहले से काफी वृद्धि हुई तथा लोग अन्य समुदायिक कार्यों मे पहले से 


अधिक हिस्सा लेने लगे ऐसा 32% लोगो का मानना हेै। 


(42) 95% लोग जो स्ट्रीट लाइट के लाभ से लाभान्वित हुए उनका मानना है 

कि विद्युतीकरण ने हमारे जीवन मे सुरक्षा प्रदान की | 
4965-66 में विद्युतीकरण के प्रभाव और उसके लाभ को आकलन करने के लिए 
एन०सी०ए०ई०आर के द्वारा “पजाब” को चुना गया जिसका उद्देश्य “विद्युतीकरण के 
बाद आर्थिक गतिविधियो में हुई वृद्धि का आकलन तथा विद्युतीकरण के अप्रत्यक्ष लाभ 
साथ ही लोक जीवन की सामाजिक स्थिति तथा उनके सामाजिक जीवन स्तर मे हुई 


वृद्धि का आकलन करना था। इस अध्ययन के लिए काउसिल ने पजाब के 5 जिलो के 


50 गावो को फील्ड सर्वे के लिए चुना। एन०सी०ए०ई०आर० ने केरल मे 4969 मे पुन 
एक शोध अध्ययन किया। इस अध्ययन का भी उद्देश्य केरल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में 
विद्युतीकरण के प्रभाव का आकलन करना था जिसका आधार सिचित क्षषेत्रो में 
विद्युतीकरण के कारण कितना परिवर्तन हुआ बुवाई पद्धति तथा लघु ग्रामोद्योग की 


स्थिति का भी अध्ययन किया गया । 


सर्वेक्षण के लिए राज्य के 9 जिलो के 45 विद्युतीकृत तथा 9 अविद्युतीकृत गावो 


को लिया। 


दोनो अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुआ- 


() 


(2) 


दोनो ही राज्यो मे सिचित क्षेत्रों मे 450 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 


केरला मे किए गये अध्ययन मे ज्ञात हुआ कि कृषक जोत एक हेक्टेयर से 
कम रहा, पैडी फसलो के सिचित क्षेत्र 08 हेक्टेयर से बढकर 65 हेक्टेयर 
हो गया। जबकि (धान) पैडी फसलो के लिए 4-5 हेक्टेयर से विद्युतीकरण 


के बाद 4 94 हेक्टेयर हो गया। 


विद्युतीकरण के बाद 5 एकड से अधिक परतु 40 एकड से कम जमीन 
रखने वालो की धान की खेती के लिए सिचित क्षेत्रों में 85 95% की वृद्धि 
हुई जो विद्युतीकरण के 323 हेक्टेयर थी। धान की फसलो के लए 
आकार समूह के आधार पर 40 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र मे सिचित क्षेत्रो मे 
लगभग 23.6 हेक्टेयर की वृद्धि हुई जो विद्युतीकरण के पूर्व 448 हेक्टेयर 
थी 


पजाब राज्य के अन्तर्गत किये गये अध्ययन के ज्ञात हुआ कि विद्युतीकरण 
के बाद प्रति एकड जोत पर प्रति वर्ष अतिरिक्त आय 237 रू० थी यह 


आय बडे गाव की अपेक्षा छोटे गाव मे अधिक थी। 


(0) 


विद्युतीकरण मे वृद्धि के साथ पम्प सेट प्रयोग करने वालो को प्राप्त 
औसत कूल आय मे वृद्धि की प्रवृत्ति रहती है। विद्युतीकरण के पहले वर्ष 


मे 74 रू० प्रति एकड जोत थी जो बढकर 475 रू० हो गयी। 


पजाब अध्ययन मे ४० प्रतिशत कृषि विद्युत उपयोगी ने बैलो से सिचाई 
बद कर दी। लगभग 90% तथा 40% बैलो को जुताई तथा माल ढोने के 
काम मे लगाया जाने लगा। 354 दिन में बैल जितनी सिचाई करते थे 


उतनी मात्र एक पक्‍पसेट से एक वर्ष मे हो जाती है। 


लगभग 63% पम्पसेट प्रयोगकर्ताओ ने रिपार्ट किया कि सिचाई कार्यों से 
युक्त श्रम अन्य कृषि कार्यों में लग गये जबकि 42% श्रमिक बिजनेस 
करने लगे। पम्पसेट के प्रयोग से लगभग 357 व्यक्ति “दिन या श्रम की 


बचत हुई | जिसकी कीमत लगभग 4047 प्रति वर्ष थी। 


यदि विद्युत ग्रामीण क्षेत्रो मे न आयी होती तो 243 से अधिक उद्योग न 


आ पाते। 


केरला के 9 जिलो मे विद्युतीकरण के बाद बहुत सारी नई औद्योगिक 


इकाइया लगी। 


केरल अध्ययन से निष्कर्ष निकला की आटा मिल पर आने वाली लागत 
विद्युतीकरण के पूर्व 874 रू० थी जबकि विद्युतीकरण बाद 656 रू० ही 
आती है। जबकि जो मिल विद्युत का प्रयोग नहीं करते उनकी लगात 
844 रू० आती थी विद्युतीकरण के बाद आती है। पजाब मे उद्योगों मे 
विद्युत के प्रयाग से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक ईंधन की लगभग 24॥7 
रू० प्रति वर्ष की बचत हो जाती है। 


(44) पजाब मे विद्युतीकरण के बाद छोटी कम्पनियों की प्रत्येक वर्ष आय मे 
4062रू० / वर्ष की वृद्धि हुई। छोटे गावो मे 224रू० / वर्ष तथा बडे गावो 


मे (5000 से अधिक व्यक्ति) यह आय 4306 रू०/ प्रतिवर्ष थी। 


(42) पजाब मे विद्युतीकरण के बाद प्रतिदिन मे पढने की समग्र मे 483 घटे 
प्रतिदिन की वृद्धि हुई। चुने हुए परिवारों मे से 46% लोगो का लोक 


कल्याण सस्थाओ मे भागीदारी बढी। 


(43) 23% विद्युतीकरण गाव में छात्रो और नौजवानों का शहर की ओर से 


स्थानान्तरण कम हुआ | 


उपरोक्त अध्ययनो से स्पष्ट है कि ग्रामीण विद्युतीकरण से कृषि क्षेत्रों तथा 


ग्रामीण समुदाय को बहुत लाभ मिला है। 


“इडियन इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट” अहमदाबाद ने भी 4968-69 मे एक 
अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य गुजरात राज्य मे ग्रामीण विद्युतीकरण के 
आर्थिक प्रभाव का परीक्षण करना तथा लिफ्ट इरिगेशन का परीक्षण करना था। इस 
अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत पम्प सेट को लगाना, चलाना तथा उसकी 
मरम्मत डीजल पम्पसेट की अपेक्षा सस्ती है जिसको अब किसान महसूस करने लगे ओर 


डीजल पम्पसेट का प्रयोग कम हो गया । 


विद्युत पम्पसेट लगाने की औसत लगात 587 प्रति एकड इच है जबकि डीजल 


पम्पेसट की लागत 960 प्रति एकड इच। 


मद्रास की सोनाचलम विश्वविद्यालय द्वारा “मद्रास राज्य का विद्युत और आर्थिक 
विकास” नामक शीर्षक से मद्रास मे विद्युतीकरण की स्थिति का अध्ययन किया। इसके 
अन्तर्गत मद्रास राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों मे विद्युतीकरण के प्रभाव का अध्ययन 


किया तथ्य निम्न तथ्य प्राप्त किया-- 


(3) 


राज्य मे 250 हजार विद्युत पम्प के द्वारा सिचित क्षेत्रों में उगाई गई धान 


की फसलो का कुल उत्पादन 22 84 करोड रूपये का था। 


यदि 250 हजार विद्युत पम्पसेट नहीं लगाए जाते तो उसके स्थान पर 
बैलो के द्वारा सिचित क्षेत्रो की आयी लागत तथा उस पर किसानो द्वारा 


6 करोड रू० का व्यय आता | 


विद्युतीकरण के बाद 44 प्रतिशत की रोजगार मे वृद्धि हुई। 


4973 में उदयपुर विश्वविद्यालय के डा० मुर्डिआ (धपावाब) तथा बम्ब (8५777) 


द्वारा “उदयपुर जिले मे ग्रामीण विद्युतीकरण” पर शोध अध्ययन हुआ। जिसका 


उद्देश्य जिले मे ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रोग्रेस (विकास) का अध्ययन तथा वे कारक 


जो समान्यतया विद्युतीकरण को बढाने मे मदद करते है या बाधा पहुँचाते है तथा 


विद्युतीकरण का विशेषकर भूमि उपयोग, फसल प्रवृत्ति, आगत प्रयोग, उत्पादन और 


उत्पादकता, सिचाई की लागत तथा आय पर विशेष कर क्‍या प्रभाव पडता है इसका 


अध्ययन किया गया। 


अध्ययन के लिए 40 विद्युत प्रयोगकर्ता तथा 40 जो विद्युत उपभोक्ता नही थे 


उनकी सूचना को आधार बनाया गया। प्राप्त मुख्य तथ्य निम्न थे- 


(4) 


06 हेक्टेयर भूमि विद्युत उपभोक्तओ के द्वारा विद्युत पकक्‍्पसेट से सिचित 
थी जबकि जो विद्युत प्रयोग कर्ता नही थे उनकी उससे कम थी। 


जो किसान सिचाई के लिए पम्पसेट का प्रयोग करते थे वे 70% खाद, 
30 प्रतिशत कीटाणुनाशक और 35 प्रतिशत उन्‍नत बीज का प्रयोग करते 
है। ये प्रतिशत उन व्यक्तियों से ज्यादा है जो विद्युत का प्रयोग कृषि क्षेत्र 
मे नहीं करते | 


(3) रहट और चरस के द्वारा सिचाई की दर 348 50 प्रति हेक्टेयर है जबकि 


पम्पसेट से सिचाई करने पर औसत कार्य लागत मात्र 65 रू० | 


(4). विद्युत पम्प सेट के प्रयोग से किसानो की प्रति वर्ष आय मे वृद्धि 4400 
रू० थी। 


वर्ष 4975 मे कोठारी और डाडी के द्वारा गुजरात राज्य मे भी इस सम्बन्ध मे 
शोध किया गया। जो गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा प्रायोजित किया गया। इस अध्ययन का 
उद्देश्य “गुजरात के गावो मे विद्युतीकरण का आर्थिक लाभ का आकलन करना था” 
तथा ग्रामीणो की सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर विद्युतीकरण के प्रोग्रामो का प्रभाव 
क्या है यह आकना था। जिसके लिए 45 गावों को नमूने के तौर पर लिया गया। चुने 
हुए गावों से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से विद्युत उपभोक्‍्ताओ को नियमित क्रम के साथ लिया 


गया। प्राप्त निष्कर्षों को लागत लाभ विश्लेषण की गणना मे प्रयुक्त किया गया। 
शोध मे निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए- 


(4)..._ गुजरात मे 59 प्रतिशत कुल औद्योगिक कनेक्शन शहरी क्षेत्रों मे थे जबकि 
44 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थे। यहा तक कि 44% औद्योगिक कम और 
उच्च वोल्टेज भार शहरी क्षेत्रो में था तथा 65 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों मे 


ध्या | 


शहरो में उच्च विद्युत पावर प्रत्येक उद्योग (निम्न तथा मध्यम इकाइया) मे 83% 
था जबकि गावो मे 455% था। जबसे शहरी क्षेत्रो पर कुल उच्च वोल्टेज भार जुडा तब 
से ग्रामीण क्षेत्रों मे मात्र 30% औद्योगिक भार विद्युतीकृत गावो पर जोडा गया। 

(2) औद्योगिक उद्देश्यो के लिए विद्युत की माग पर ध्यान दिया गया 


4964 से 4970 तक मे विद्युत सचालित इकाइयॉँ 482 से बढ़कर 


244 प्रति 400 विद्युतीकृत गाव थी। 


(४) ग्रामीण विद्युतीकरण से ग्रामीण आटा चक्किया प्रभावित हुई। अब 


ज्यादातर चक्किया विद्युतीकृत थी। 


(4) डीजल पम्पसेट की तुलना में लगभग 33% अधिक विद्युतीकृत 
पम्पसेट से सिचाई की क्षमता बढ जाती हे। जबकि डीजल पम्पसेट 
लग जाने से 300% ज्यादा क्षमता हो गई बैलोकी की तुलना मे 
सिचाई क्षेत्रों मे कई गुना वृद्धि हुई। 


(5) लागत अनुपात का शुद्ध लाभ 0 6935, 0 5334 तथा 4079 6%, 9%, 
2% ब्याज की दर पर बढा यह लाभ शून्य की तुलना मे अधिक था। 
अत लागत लाभ विश्लेषण के सन्दर्भ मे यह ग्रामीण विद्युतीकरण 
प्रोग्राम के आवश्यकता की शर्त पूरी होती है। 


(6) ग्रामीण की सुरक्षा (पब्लिक लाइट) की सुविधा मिल जाने से सुरक्षा 


व्यवस्था स्थायी रूप मे बनी रहेगी । 


4976 में थाह द्वारा एक शोध अध्ययन हुआ जो आर ई सी द्वारा प्रायोजित किया 
गया जिसका विषय 4976 मे आन्ध्र प्रदेश मे ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओ का 


मूल्याकन करना था | 


इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विद्युतीकरण प्रोगामो को लागू करने तथा उसको 
प्रभावकारी बनाने के लिए स्वीकृत समय तथा स्तरो की पुर्ननिरीक्षण करना। साथ ही 
इस योजना के अन्तर्गत आने वाले लोगो की सामाजिक -आर्थिक स्थितियों पर इन 
प्रोग्रामों के प्रभाव को ऑकना था। इस अध्ययन मे चार विद्युतीकृत गावो को लिया 


गया। अध्ययन से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है - 


(4). लोड के नॉन मेटेरियलाइजेशन के कारण सभी चारो प्रोजेक्ट बडे घाटे मे 


चल रहे थे । 


(6) 


विद्युतीकरण के पूर्व की अपेक्षा विद्युतीकरण के बाद की स्थिति मे चुने 
गये क्षेत्र अच्छी स्थिति मे पाये गये। चार प्रोजेक्ट के लिए नेट सोन 
एरिया का विद्युतीकरण के बाद कुल प्रतिशत मे वृद्धि 343 थी । 


विद्युतीकरण के बाद कृषिगत क्षेत्रों मे दुगनी वृद्धि हुई जो क्रमश 43 6% 


खोडावारम मे, कामरेड्डी मे 75, तथा गाजवेल मे 46-3% थी । 


विद्युतीकरण के बाद सिचाई क्षेत्रों मे प्रति किसानो 086 एकड प्रति 
किसान वृद्धि हुई । 


नमफसलो में भी उत्पादकता के आधार पर अत्यधिक उत्पादन बढा। 
सिचाई की सुविधा हो जाने से किसान अधिक उर्वरक डालने के योग्य 
हो गये साथ ही उन्‍नत कृषि को भी स्वीकृत करने लगे जिससे उनके 


उत्पादन सुधारने लगे। 


विद्युतीकरण के बाद औद्योगिक इकाइयो मे अ्मिको की सख्या-3 से 
घटकर 28 श्रमिक प्रति औद्योगिक ईकाई हो गई | 


हुलर मे प्रयुक्त ईंधन लागत मे विद्युतीकरण के बाद 4200 रू० की कमी 


हुईं । 


विद्युत पूर्ति से अधिकाश उपभोक्ताओ को सतुष्टि नही हुई | 


4977 मे एन सी ए ई आर द्वारा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के चुने हुए 


विद्युतीकरण गावों की लागत लाभ के आधार पर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का 


मुख्य उद्देश्य उन चार ग्रामीण क्षेत्रो जहा विद्युत योजनाए स्वीकृत की गई है की 


वैज्ञानिक आधार पर लागत लाभ अनुपात का विश्लेषण या अध्ययन आर सी०ई द्वारा 


करना था। अध्ययन से प्राप्त मुख्य तथ्य- 


(4). मध्य प्रदेश की दो योजनाओं के लिए लागत लाभ अनुपात 488 तथा 


469 था जबकि उत्तर प्रदेश की दो योजनाओ के लिए 4 98 तथा 447 


था। 


(2) प्रति गाव जो आय (औसत) प्राप्त हुई वह एमपी के दीपालपुर, पच मे 
84, 444 तथा उत्तर प्रदेश के मोदी नगर तथा चदौली में 286 तथा 


44 6 प्रतिशत थी। 


(3) विद्युतीकरण के बाद किसानो द्वारा प्रत्येक फसल वर्ष मे शुद्ध अधिकतर 
आय पच मे 449 प्रति हेक्टेयर तथा दीपालपुर मे 478 प्रति हेक्टेयर तथा 
उत्तर प्रदेश के चदौली, और मोदीनगर की योजनाओं में क्रमश 292 


रू० / हेक्टेयर और 4407 रू०/ हेक्टेयर | 


(4)... डीजल पम्पसेट से एक हेक्टयर सिचाई की लागत की विद्युतीकृत 
पम्पसेट से सिचाई की लागत से तुलना करने पर पच गाव में लाभ में 
440 रू० प्रति हेक्टेयर का लाभ मिला जबकि दीपालपुर और मोदीनगर 


योजनाओं मे 40 रू० प्रति हेक्टेयर तथा 437 रू० प्रति हेक्टेयर रहा। 


(5). औद्योगिक इकाइयो के क्षेत्र मे विद्युतीकरण के प्रयोग से औसत लाभ 660 
रू० पच गाव मे प्रति औद्योगिक इकाई तथा 573 रू० प्रति औद्योगिक 
इकाई दीपालपुर मे 2574 रू० चदौली योजना मे हुआ | 


इलाहाबाद में 4995-96 मे जिला प्रशासन ने कुछ ब्लाको का चयन कर वर्ष 
4995-96 मे नवी योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले के गाँवो मे विद्युतीकरण के प्रभाव 
का आकलन करने के लिए जिला ग्रामीण विद्युत विभाग ने एक सर्वेक्षण किया इसके 
लिए जिले के घनूपुर प्रतापपुर हण्डिया, सैदाबाद, बहादुरपुर, बहरिया फूलपुर, होलागढ, 
मऊआइमा, सोराव, चाका, कौधियारा, जसरा, शकरगढ, कोराव माण्डा, मेजा, कौडिहार, 


उरूवा, ब्लाकों का चयन किया। इन ब्लाको मे अम्बेडकर ग्रामो का चयन विद्युतीकरण 


के प्रभावों का आकलन करने के लिए किया गया। मुख्य रूप रो इच ग्रामी में मुख्य रण५ 
से अनुसूचित जाति तथा अनु० जनजाति वाले घरो मे सरकार द्वारा चलायी गयी 
योजनाओ से कितने लोग लाभान्वित हुए तथा उन लोगो का विद्युतीकरण के विषय मे 


क्या सुझाव है। 


घूरपुर शकरगढ बहरिया, बहादुरपुर, कोराव, मऊआइमा, माण्डा, प्रतापपुर विकास 
खण्डो मे चयनित कुल 45 अम्बेदकर ग्रामो का सर्वेक्षण करने पर पता लगा कि कूल 58 
अम्बेदकर ग्रामो में केवल 24 ग्राम ऐसे थे जहा विद्युतीकरण की स्थिति सतोषजनक 
रही। शेष ग्रामों में विद्युत आपूर्ति वाधित थी ग्राम वासियों के अनुसार था तो विद्युत 
लाइन क्षति गस्त है अथवा तार चोरी हो गये है। जिससे ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
का कोई फायदा नहीं मिल पाता उन्हे पूरे समय पारम्परिक अथवा डीजल पर कृषि 
सिचाईं के लिए निर्भर रहना पडता है। जिन 24 ग्रामो में विद्युत आपूर्ति ठीक थी वहाँ के 
लोगो में स्वीकार किया कि विद्युतीकरण ने हमारी आर्थिक आय मे वृद्धि कर दी। 
रोजगार के अन्य अवसर सुलभ किए कृषि मे पारम्परिक पद्धति से करने की जरूरत 


नहीं महसूस करते। व्यवसाइयो को बहुत फायदा हुआ | 


ग्रामीणों ने आपनी सुरक्षा मे भी विद्युत को सहायक माना जिन अम्बेडकर ग्रामों 
मे विद्युत पूर्ति सुचारू रूप से हो रही है वहाँ के ग्रामीणो ने यह स्वीकार किया कि 
विद्युत से उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ क्योकि उनके व्यवसायिक कार्य के 
समयो मे वृद्धि हुई। जिससे उनकी आय मे वद्धि हुई। उन्होने स्वीकार किया कि 
विद्युतीकरण के पश्चात ग्रामीणो की जीवन स्तर उत्तम हुआ। परन्तु जिन अम्बेडकर 
ग्रामो मे विद्युतीकरण नही हुआ उन्होने विद्युत विभाग एवं प्रशासन को दोषी बताया। 
उनके अनुसार सरकार की सरकार की योजनाए कंवल फाइलो मे होती है। जो कार्य 
कराए जाते है उनके एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने पर दुबारा उनकी मरम्मत तक नही 
होती | 


भारत में विद्युत विकास की स्थिति 


भारत मे विद्युत विकास 49 वी शताब्दी से शुरू हुआ भारत मे 4897 मे दार्जिलिग 
में पहला विद्युत पावर स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया। परन्तु जहा तक विद्युत वितरण 
का सवाल रहा तो वर्षो तक भारत के कुछ ही शहरो तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ही विद्युत 
पहुँच पायी थी। आजादी के समय तक भारत की कूल विद्युत उत्पादन का जो भी काम 
होता था वह पूरी तरह निजी क्षेत्रों के हाथो मे था। बिजली चुनिन्दा शहरो के कुछ गिने 
चुने लोगो के ही पास थी। पचास के दशक मे राष्ट्रीय विकास के लिए ऊर्जा की महत्ता 
को स्वीकारते हुए सरकार ने ऊर्जा उत्पादन के विकलपो को तलाशना शुरू किया। और 
उसी सदर्भ मे विद्युत पूर्ति एक्ट 4948 के तहत सरकार तथा राज्य विद्युत बोर्ड ने विद्युत 
उत्पादन, सचार तथा विद्वरण की जिम्मेदारी ली। 

साठ के दशक में सरकार ने ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी मशीनें और 
उपकरणो के निर्माण के लिए देश में ही कारखाना स्थापित करने का फैसला किया 
लेकिन स्तरीय और उपयोगी यत्र - सयत्र लगाने के लिए देश की विदेशी कम्पनियो के 
सहयोग की जरूरत थी। तब मात्र रूस की कुछ कम्पनियों से तकनीकी सहयोग लेकर 
भारत ने हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) मे चेक की सहायता से टरबाइन ओर 
बॉयलर बनाने का काम शुरू किया जब भेल इन यत्रो-सयत्रो के निर्माण के क्षेत्र मे एक 
ताकत बनती दिखाई दी तो बडी एवं ख्याति प्राप्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियो ने हर प्रकार के 
सहयोग की इच्छा प्रगट की। जिसमे इलेक्ट्रिक कम्पनी के अलावा कम्व्यूश इजीनियरिग 
तथा सीमेन्स कम्पनी का नाम प्रमुख है। भारत मे अप्रैल से दिसम्बर 2002 के दौरान 
397.6 विलियन किलोवाट विद्युत उत्पादन हुआ है। 2002-2003 के दौरान दिसम्बर 
2000 तक 43703 करोड रूपये की पूजी लागत वाले सकेन्द्रित भार केन्द्रों सबधी 332 
परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र मे इस भारी 
विनियोग को भापकर आज दुनिया की हर बहुराष्ट्रीय कम्पनी भारतीय ऊर्जा क्षेत्र मे 
निवेश के लिए लालायित है। 
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भारत मे ऊर्जा कार्य से जुडी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पर्निया 
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आना और के डब्ल्येयू (जर्मनी) |गैस और भाप टरबाइन 
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उपकरण 

हिताची हिताची (जापान) गैस और भाष टरबाइन 
| 

वि बिजली से सबधित 
मशीन व उपकरण 


' मित्सबुशी "सिस्लॉबेशी (जापान) और बेस्टिग | गैस तथा भाष टरबाइन 
हां (अमेरिका) | ओर एबीबी कम्व्यूशन 
। _ रा |. _[बॉयलर का विपणन कार्य _ कार्य 

बिजली विषय सविधान की समवर्ती सूची मे शामिल है। यह विषय भारतीय 
सविधान की सातवी अनुसूची की सूची 3 मे 38 वी प्रविष्टि है और समवर्ती विषय है। 


देश मे बिजली के विकास का काम बिजली मत्रालय देखता है। यह मत्रालय भारतीय 























बिजली कानून 4940 तथा बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 4948 के क्रियान्वयन की 


जिम्मेदारी सम्भालाता है। बिजली विकास की जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनो 
की है। बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 4948 बिजली उद्योग के प्रशासनिक ढॉचे का 
आधार है। इस कानून मे कंन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का प्रावधान है जो अन्य कार्यो क 
साथ-< राष्ट्रीय बिजली नीति तेयार करता हे ओर विभिन्‍न एजेन्सियो तथा राज्य बिजली 
बोर्ड की गतिविधियों में तालमेल रखता है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाने की 
जिम्मेदारी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सौपी गयी है। यह एक वित्त पोषित सस्थान 
है बिजली मत्रालय कं द्वारा प्रशासनिक नियत्रण के अधीन दो सयुकक्‍त क्षेत्र के बिजली 


परियोजनाओ ओर टिहरी पन बिजली परिसर परियोजना का सचालन करते है। 


सरकार द्वारा निर्धारित ऊर्जा नीति के प्रमुख उद्देश्यों मे 'कम' कीमत पर 
पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना, ऊर्जा आपूर्ति मे आत्म निर्भरता लाना तथा गैर 
न्याय सगत तरीको से उर्जा ससाधनो के इस्तेमाल से पर्यावरण पर पडने वाले कुप्रभावो 
को रोकना शागिल है।' 


स्वतत्रता के पूर्व भारतीय विद्युतीकरण 


अपनी समृद्धि सास्कृतिक विरासत तथा विविधताओ के कारण भारत सरकार 


की एक प्राचीन सभ्यता है। 


आजादी के पूर्व विद्युत वितरण बहुत ही असामान्य था। आजादी क॑ समय तक 
कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2500 मेगावाट थी तथा बिजली देश के चुनिदा शहरों के 
कुछ गिने चुने लोगो के ही पास थी। गावो के प्रति जहॉ शहरों की 80% जनसख्या 
रहती थी किसी का ध्यान नही जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्युतीकरण के क्षेत्र मे कम 
विनियोग के कारण मौसमी बेरोजगारी तथा बजर भूमि के कारण प्रतिफल बहुत कम है। 


4947 के पहले कुछ गिने चुने राज्यो जैसे मद्रास, मैसूर, त्रिवेन्द्रम पजाब में ही 
ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विद्युतीकरण पर ध्यान दिया गया जो भी विद्युत विकास हुआ वह 


आजादी के बाद ही हुआ | 


आजादी के पश्चात विद्युत विकास 

प्रो० बी० एल० पालीवाल के अनुसार - स्वतत्रता के पहले विद्युत विकास बहुत 
मन्‍द तथा रूक-रूक कर हुआ और कुल उत्पादन क्षमता (स्वतत्रता के समय) 2000 
मेगावाट थी जिसमे 400 मेगावाट सैनिक भूमि के लिए थी जो बाद मे पाकिस्तान मे 


चलता गया। 


स्वतत्रता के बाद विद्युत की 4900 मेगावाट मात्रा से भारत मे विद्युत विकास 


शुरू हुआ। 4947 मे मात्र 4 किलोवाट विद्युत उपभोग था। 
बिजली (आपूर्ति) अधिनियम की स्थापना 4948 मे की गई | 


4947 से 4950 तक विद्युत सम्बन्धी प्रगति बहुत ही मन्द थी। 66 किलोवाट 
और इससे अधिक वोल्टेज की ट्रासमिशन लाइनो की कुल लम्बाई दिसम्बर 950 मे 
40,000 सरकिंट किलोमीटर थी। 


भारतीय ग्रामो को ध्यान मे रखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण के दो मुख्य उद्देश्य 
न 


4 उत्पादनोमुखी कार्य जैसे सिचाई के छोटे साधन, ग्रामीण उद्योग आदि 
2 गावों मे बिजली पहुँचाना। 


केन्द्र तथा राज्य सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध मे मिलकर “हाइडिल 
पावर डेवलपमेट"” के प्रोग्राम बनाये | 
यद्यपि रतत्नता के पूर्व भारत मे ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई योजनाए नहीं 


थी। परन्तु बाद मे इस ओर राजनेताओं का ध्यान विशेष रूप से गया और ग्रामीण 
विद्युतीकरण के तीव्रतम विकास के प्रयास जारी हो गये। 
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पचवर्षीय योजना काल के पूर्व 4950 मे भारतीय ग्रामो तथा नगरो मे विद्युत की स्थिति 
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जम पक 
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4954 से पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत विशेष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण पर 
ध्यान दिया गया और इसके लिए तीव्रतम विकास के प्रयास जारी हो गये और यह तब 


और तीव्र हो गया जब इसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम मे शामिल कर लिया | 


योजनाकाल मे विद्युतीकरण (विशेष ग्रामीण विद्युतीकरण) पर भारत सरकार द्वारा 
किये गये प्रयास - 


ग्रामीण विद्युतीकरण को विशेष महत्व देते हुए सर्वप्रथम प्रथम पचवर्षीय योजना 
(4954) के अन्तर्गत विद्युतीकरण की नीतिया बनी। इस योजना के अन्तर्गत 8 करोड 
रूपया केवल ग्रामीण विद्युतीकरण पर खर्च किया गया। यह विनियोग द्वितीय योजना 
(4956) मे 75 करोड हो गया जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार बढाना तथा घरों 


को प्रकाशित करना था। 
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प्रथम योजना मे सम्पूर्ण देश मे प्रस्तावित खर्च तथा सम्मभावित लाभ 











वर्ष खर्च (करोड रूपये) | पहले अधिक सिचाई ० +न से अधिक 
(एकड) बिजली (किलोवाट) 
हर 4954-52 85 646000 58000 
4952-53 424 4890000 239000 
॒ 4953-54 427 3555000 724000 
० 
न 4954-55 407 ल्‍ 8533000 875000 
4955-56 78 46942000 4082000 
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ग्रामीण विद्युतीकरण के सन्दर्भ में प्रगति का मापदण्ड यह नहीं माना जाता है कि 
कितने गावों मे बिजली पहुँचाई गई बल्कि यह कि गावो में बिजली का उपयोग 
किन-किन क्षेत्रो मे हो रहा था। 


प्रथम और द्वितीय योजना मे ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत ग्रामीण रोजगार की 
वृद्धि को ध्यान मे रखा गया और उसी सन्दर्भ मे केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों क 
लिए कुछ छोटी औद्योगिक इकाइयो का प्रारूप बनाया और उस पर उपयुक्त निवेश 
किया। दोनो योजनाओं मे 423 और 44456 गाँव विद्युतीकत हुए तथा 35056 एव 


442,848 उर्जीकृत कुए बने | 
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भारत वर्ष मे द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन क्षमता 
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वर्ष विद्युत उत्पादन क्षमता(लाख किलो०) 
956..__. 34 लाख किलो० | 
क्‍ 4964 (मार्च) 69 लाख किलो० । 
कप जब बस कस लक ले सब 
| 4955-56 का 4400 करोड ई० 
१880 67 | 2200 करोड ई० पा 
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तीसरी योजना (4964-4966) के अन्तर्गत भारत मे विद्युतीकरण को तीव्र करने के 
लिए जो ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रथम स्थान दिया गया और इसी के तहत 405 करोड 
रूपये का निवेश निर्धारित किया गया। इस योजना का कुल विनियोग 452 87 करोड 
(वास्तविक) था इस योजना के अन्त मे 23 394 गाव विद्युतीकरण हो गये साथ ही तीन 
लाख से अधिक विद्युतीकृत कुए बने। दूसरी योजना मे विद्युत उत्पादन क्षमता 5 65 थी 
जो तीसरी योजना में बढकर 40 47 मिलियन किलोवाट हो गयी । 


इस योजना क॑ अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की “विकास योजना” बनाई गई। 
इस योजना के अन्तर्गत विद्युत विद्युताभार या “लोड फैक्टर” को और सुधारने का 
प्रयास किया गया था क्योकि प्रत्येक जिलो मे विभिन्‍न प्रकार की आर्थिक क्रियाओ को 


सम्पन्न करने के लिए यह आवश्यक था । 


विद्युत प्रोग्राम मे सिचाई के उत्तम साधनों और सुविधाओ को भी ध्यान मे रखा 
जाने लगा। इसी सन्दर्भ मे 4966-4969 तक 576 लाख कुए और ट्यूबेल लगाये गये। 
जो 68 वर्षों के 543 लाख कुए और ट्यूबेल की तुलना मे बहुत अधिक थे (पहला 


विद्युत स्टेशन 4897 में बना) 


तीसरी योजना के पश्चात (4966 69 तक) एक वर्षीय योजनाएं बनी थी उसमे 
भी योजनाधिकारियो ने पाताल तोड कुओ तथा ग्रामीण विद्युतीकरण को बढाने पर जोर 
दिया फलस्वरूप इन वार्षिक योजनाओं मे 2690 करेाड रूपये ग्रामीण विद्युतीकरण पर 
खर्च किये और 576 लाख कुओ को पाताल तोड कुए बनाए गये। यह सख्या 68 वर्षों 
पूर्व 53 लाख कुए और ट्यूबेल की तुलना मे बहुत अधिक थे । 

इन वार्षिक योजनाओ के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध मे कई 
कमेटिया बनी- 

(अ) ऑल इण्डिया रूलर क्रेडिट रिव्यू कमेटी (4966-69) रिजर्व बैक ऑफ 
इण्डिया द्वारा डा० बी० वेकटपति के चेयरमैनशिप के अधीन बनायी गयी। 

आल इण्डिया रूलर क्रेडिट रिव्यू कमेटी (966-69) द्वारा यह परीक्षण किया 
गया कि क्‍या वास्वत मे ग्रामीण क्षेत्र मे विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण का त्वरित 
प्रोग्राम बनाना चाहिए। कमेटी ने यह माना कि पुरानी पद्धति पर आधारित पम्पसेटो से 
सिचाई बिल्कुल परम्परागत है इससे कृषि मे आवश्यक सिचाई की पूर्ति नही हो सकेगी । 
उन्होने “ग्रामीण विद्युतीकरण” के त्वरित प्रोग्रामो को महत्वपूर्ण माना । 
0. | २८ २ ८07776/७७ के अनुसार 
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कमेटी ने देश के ग्रामीण विद्युतीकरण प्रोग्राम के लिए फण्ड भी निर्धारित किया और इस 
फंड व्यवस्था को बनाये रखने और सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने सिचाई और 
विद्युत मत्रालय मे एक व्यक्ति की नियुक्ति भी की जो भारतीय कम्पनी एक्ट केन्द्र 
सरकार के अधीन कार्य देखता है। 

ग्रामीण विद्युत निगम ग्रामीण विद्युतीकरण को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने 
कमेटी की आदेशानुसार 25 जुलाई 4969 में “ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन” की 
स्थापना की। यह कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। सरकार 


की तरफ से ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र मे यह उठाया गया पहला बडा कदम था। 


इस प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण को ग्रामीण आर्थिक विकास का मुख्य कारक 
माना गया। इसी विचार को ध्यान मे रखते हुए राज्य विद्युत बोर्ड को ग्रामीण 


विद्युतीकरण के लिए लोन निर्धारित करने के लिए प्रोजेक्ट निर्धारित किये | 


ग्रामीण विकास को ध्यान मे रखकर “समन्वित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 
4969 में “ग्रामीण विद्युत निगम को बनाया गया जिसका लक्ष्य कृषि विकास के साथ 
उद्योग विकास तथा रोजगार मे वृद्धि करना था। इस निगम के बनने से गावो मे विद्युत 
विकास के साथ लघु औद्योगिक इकाइयो का विकास हुआ पारपरिक यत्रो के उपयोग मे 


अन्तर आया। कटाई आदि के पारम्परिक यत्र अब विद्युत यत्रो मे बदल रहे है। 
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भारत में तृतीय तथा वार्षिक योजनाओ के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन और उपभोग 


वर्ष, वर्षान्त तक उत्पादन | वर्ष तक विद्युत [| वर्ष तक विद्युत उपभोग 
क्षमता (मेगावाट) उत्पादन (मेगावाट) (मिलयन किलोवाट 


। 
। 
। 
हा £घण्टा) - 








|[4960-64 | 5 06 2023 46644 

शी कमल थम पटक जम मनन लत अब दमन 

965-66 0 47 37825 30366 
न मम न मो शनि न तन आम मल कल अल 


| 
4968-69 | 4 29 ! 54700 4]400 | 
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तृतीय योजना काल में कुल ऊर्जीकृत पम्पसेट (हजार मे) तथा सिचित क्षेत्रफल (मि हे ) 














वर्ष विद्य्तीकृ। नये सिचित क्षेत्र! शुद्ध सेचित '. सिचाई मे 
पम्पसेट क्षेत्र)... क्षेत्र (सिचई) विकास 
। । 
जडनक., कक हे ल्‍2 (आया कलम ४0% 7 । 
. 4960-64 492 647 49 0 20 
| 5 जलन उन 3-4५ नल नल ल नल रन +< हब जमा हसीन तल जल जप र जम कम न पी 22025 760 5 दे 5 2 कक, अं कम असन्‍्ट डक २०%२००० 
| 
4968-669 . 40876 ब वि 
न न 


चौथी योजना (4969-74) के अन्तर्गत भी ग्रामीण विद्युतीकरण और पाताल 
तोड कुओ को ही प्राथमिकता दी गई। इस पर 570 करोड रूपये व्यय किये गये इस 
योजना के अन्त तक कूल विद्युतीकृत गाव 4,56,729 (27 49%) तथा 24, 26, 433 


उर्जीकृत कुए थे। विद्युत उत्पादन क्षमता 48 46 मिलियन किलोवाट हो गई | 


ग्रामीण विद्युत निगम ने 4969-70 मे वित्तीय सहायता के लिए 44 प्रोजेक्ट 
स्वीकृत किये अब तक 22 राज्यों मे 4500 आर ईसी प्रोजेक्ट बनाये जा चुके है। 
जिनके लिए 4500 करोड से ज्यादा (मार्च 4984 तक) के लोन निर्धारित किये जा चुके 
है। इन प्रोजेक्ट से करीव-2 लाख गावो मे विद्युत उपलब्धि की आशा थी। जो कि देश 
के 4/3 गावो से ज्यादा थी। 


तालिका 47 


चुतर्थ योजना मे ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा निर्धारित और वितरित ऋण 











वर्ष अनुमोदित योजना की सख्या ऋण के लिए अनुमोदित धनराशि (लाख मे) 
4970-74 96 6405 
का छा 
74-72 446 6534 
३ 52808: -] 227 9542 
73-74 246 7588 द 
न 3 ओ 
74-75 308 43964 
50 पके लव नबी २ तल हे मलिक अमन निकल के बी क क फेअलपल कसर > कक मी अल आज > जज की की, सार नमन कह हम कम । 
56 288 44822 

















| 

० आर 397 44544 ४2४१ ७७७ 2७७७७" ७७७७ 
। 78-79 । 747 230066 
। | 
न 
। 79-80 /76 | 2442 
कम ही मर ली शा मम न 2 पा 
80-84 406 25960 





इन प्रोजेक्ट मे मुख्य तथ्य यह था कि प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 46 6 लाख सिचाई 


पम्पसेटो को कृषि उत्पादन बढाने के लिए लगाया गया। 


तालिका 4 8 
सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय 


(विशेष पम्पसेट-ट्यूबेल के व्यय) (करोड रूपये मे) 


लत जननी लत ++ “ली निननक न्‍ नल नर न > ० 
(3 ननकककमीनन न नन 3 नाना कजोजेकणन «न अन्ना कथन... 3७. अरकनननन- ककलनननाननना लनिननयाओे अ>ौ-अलजलाज-++, व्क्लें 


हि हर 
मद . व्यय (करोड रूपये में) 
हि 285 45 


नननिरिननना+न+। 


संघीय गणराज्य 954 







न कनिननननिनलयमन न. जीन >ननन-नरफतेनकी-कत+कनअनक लक -न+ कलम कस. अमक 3 पन मर आम 2क3+-र. न-रोन्‍तमअनजन्‍क.. लिवथक०-जनसाशकनिकल. काना... कन्‍क 


केन्द्र 450.00 


कल योग 444 69 


पाचवी पचवर्षीय योजना (4974-79) मे भी चतुर्थ योजना की ही नीति अपनायी 
गई लेकिन इस योजना मे लघु सिचाई के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 
विशेष योजना बनायी गई। पाचवी योजना मे विनियोग (ग्रामीण विद्युतीकरण) रू० 
685 30 करोड पहुँच गया। इस योजना मे न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम (ग्रामीण विकास 
सम्बन्धी) बनाये गये इन प्रयासों का परिणाम यह रहा कि विद्युतीकृत गावो की सख्या 


2,50,42 (4 88%) तथा उर्जीकृत कुओ की सख्या 39, 49, 420 हो गई। 
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पाचवी पचवर्षीय योजना-विद्युत एव वित्तीय परिव्यय 

















राज्य सघशासित केन्द्र 
हे ह आज क्‍ 
| ॥ प्रजनन >>» 2765 84 5.00 क्‍ 542 97 
जारी स्कीमे 984 66 - ... 244 90 
नई स्कीमे 4784 48 45 00 304 07 
3. । ग्राम विद्युतीकरण 4079 55 | | 4869 | हा 
कम ० वर लय मत सिम । आम बन मम कम अल अब मत ला जा कक 
(4) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 2703 | 907 5 - 
(2) सामान्य स्थिति कार्यक्रम... 408 52 47 39 हे 
(3) ग्राम विद्युतीकरण निगम 400 00 | " 
. (६) विविध. 37... 58 |. छ780 |... 
योग |. 409 70 773. 
| यौग 5342 57 .._409 70 73775 हे 
ज 7 तह जलकर रा 
हि. 
तालिका ॥ 0 


पाचरवीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण एव वित्त प्रबन्ध 


राज्य | सघशासित क्षेत्र | केन्द्र | योग 


क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 274 03 हि “272 33 
| ख सामान्य राज्य कार्यक्रम 408 52 3 8525.9॥ 


!ग॒ ग्रामीण वि०नि० के कार्यक्रम 400 - - 400 00 


योग 079 55 8 69 “ 4098 24 


न न 


छठी योजना (4980-85) के अन्तर्गत भी पाचवी योजना की ही भाति न्यूनतम 
आवश्यक प्रोग्रमा बनाये जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मुख्यत पहाडी आदिवासी तथा 


पिछडे वर्ग क॑ लिए बनाये गये थे उनको इस योजना मे प्रथम प्राथमिकता दी गई । 


4950 तक की कुल उत्पादन क्षमता 23 मिलियन किलोवाट थी जो मार्च 4, 
4984 तक बढकर 34 मिलियन किलोवाट हो गई कुल अधिकृत उत्पादन क्षमता मे 


36 69% हाइड़रो 64 24% तापीय तथा 2 06 परमाणुविक स्रोत से प्राप्त हुई थी। 


प्रो० पालीवाल ने अपनी पुस्तक रिपाव३। श०८४४॥॥०४४०॥ ॥ ॥494 में छठी योजना 
के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के निम्न उद्देश्य बताए है- 
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5[0609 5९08776 ]3५6 3[50 7066॥ |8070॥60 (0 [7॥70५706 6।७८(॥॥०।(५५४ ॥] ॥6४॥7046 
370 ॥१66707 47693 ० [॥6 ० ०0७॥0% 


09 [28॥7१॥5580॥ ०एा रि5 4576 2/076 ॥835 7066 ॥#न्‍06 07 ॥प/ 8[/68207॥030॥00 ॥ 
(]6 5> | [2670, | (॥ शा|्वत65 ४४ 06 ९।/९८॥॥ाछ७त 0पा ०0 ४शारट 46 [0 प्र्द्चातव। 
५॥98965 ४ध। 26 ० ०0५४8७॥९७ प्रात वा) ॥8605 070ठ/वग्र)76 #&#0०ए0०प्राह [0 थ॥ 
8579366 420 [.3/(॥5 ४४४ ०७॥ 26 ७॥6/0॥56 8 ॥ धरह७6/8॥( [0975 ०ए 6 ०0५७॥0% 

इस योजना के शुरूआत मे ४० लाख पाताल तोड कुए देश मे बनाये गये 
योजनाकाल मे 25 लाख अतिरिक्त पाताल तोड कुए बनाये गये। यह अनुमान लगाया 
गया था कि 4984-85 मे 64 42% कुल गाव विद्युतीकृत हो जायेगे तथा लगभग 65 


लाख पाताल तोड कुए बनेगे। 


भारत के करीब 6 लाख गावो मे से अधिकाश में पीने के पानी की समस्‍या 
बहुत गम्भीर रही है। 4974-72 के एक सर्वे से पता लगा कि भारत के करीब ढाई लाख 
गाव ऐसे है जिनमे पीने का पानी मिलने का कोई निश्चित साधन नही है। 4980 मे इन 


सभी गावो की समस्या ग्रस्त मानकर इन पर काम शुरू किया गया जिन गावो मे डेढ 


कब नस लनन+ अनिल, न-नननकनन टनननननानन«तलकममलन हनन नीनाजन 





किलोमीटर तक का पानी पीने योग्य नही था उन सब गावो को समस्या ग्रस्त माना 


गया। छठी योजना मे 2485 करोड रूपये खर्च कर 92 हजार कुए बनाये गये। 


साथ ही विद्युत वितरण मे हरियाणा, केरल, पजाब, चण्डीगढ दादर और नगर 
हवेली, दिल्‍ली, लक्ष्य द्वीप तथा पाण्डिचेरी के शत प्रतिशत गावो मे बिजली पहुँचाई जा 
चुकी है। अन्य भागो मे 24592 गावो मे बिजली पहुँचाने के लक्ष्य मे 94% काम पूरा कर 
लिया गया है। इस प्रकार ३ हजार पम्प सेट चालू करने का प्रयास भी लक्ष्य से अधिक 
सेट चालू करके प्राप्त कर लिया गया। इसमे सिचाई आदि की सुविधाए प्राप्त हो 
सकंगी | 


छठी योजना के प्रारम्भ में 94000 समस्या प्रधान गावो को लिया गया 4 92 
लाख गावो को छठी योजना के अत तक “त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अधीन 
लाया गया | 

तालिका व ॥॥ 


भारत मे छर्ठी पचवर्षीय योजना तक विद्युतीकृत गाँव तथा विद्युतीकृत कुओ की स्थिति 


आओ 


950-54... न मा या 0 54 
। 


| 


( 
विद्युतीकृत गाव | प्रतिशत विद्युतीकृत कुए (पाताल तोड कुए) 






लव लणीणणलललनननणटगएएणशएटटिीलिनिना भननी भा (हक जज एिगएणए।एण। 


| 4960-64 498704 
4968-69 जज 7 4088804 
4973-74 णा 456729 27 50 2426433 


| 4979-80 250442 43 88 3949420 


4984-85 350472 64 42 644920 


तालिका व १2 


भारत मे छठी पचवर्षीय योजनाओ तक ग्रामीण विद्युतीकरण पर विनियोजित राशि 


हब क्र लक विनियोजित राशि (करोड मे) 


। 





80... 


की 0००११ मलिक, योजना 0 ४ 7500... 


236 90 








वार्षिक योजनाए 








चर्तुथ योजना 570 00 


 आ्मबौजना 9» आीट पचम योजना 685 30 
छठवी योजना क्‍ 4576 00 हु 


सातवीं पचवर्षीय योजना (85 9०0) 





इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के विकास पर भी विशेष ध्यान 
दिया गया इस योजना के अतिम वर्षो मे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो में तेजी लाने के 
उद्देश्य से “विद्युत निगम के द्वारा विश्व बैक से ऋण लेने का प्रयास किया गया। इस 
निगम की ओर से यह बताया गया है कि सभी कार्यक्रमो को सही रूप से चलाए जाने 
के पहले वर्ष 275 मिलियन और दूसरे वर्ष के लिए 300 मिलियन की आवश्यकता 
होगी। क्योकि ऋण के लिए प्रयास करने में काफी समय लगेगा इसलिए 77-78 से ही 
प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये थे। “विद्युत निगम” का यह विचार था कि यदि सही समय 
पर पूर्ण मात्रा में ऋण प्राप्त हो गया तो सावती योजना के अतिम वर्षों तक 40,000 
गावो का विद्युतीकरण हो सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में 800,000 पम्प सेटो की विद्युत 


चालित बनाया जा सकेगा । 


4990 तक विद्युत के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अपनी मजबूत पकड बना ली 
और करीब-2 सभी राज्यो की विद्युत स्थिति अच्छी रही विद्युत का वितरण जा पिछले 
दशको मे काफी असमान्य था सातवीं योजना के बाद काफी हद तक सामान्य हुआ यदि 
हम कुछ प्रमुख राज्यों में सातवी योजना के बाद प्रति व्यक्ति विद्युत खपत पर निगाह 


डाले तो स्पष्ट होता है कि इसमे निरन्तर वृद्धि है- 


तालिका ॥ 43 


प्रमुख राज्यो मे प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 


अीोयिकलन मकान अेमनिरनानल मेक नन नम 


राज्य |... विद्युत खपत/व्यक्ति 
' (वर्ष 499-92) किलोवाट 
पजाब 646 
ज+ 
गुजरात 504 
। पाया नि मम मम मम, 















हरियाणा 455 
। 2 शा 
माय + मा बा 334 


हिमाचल 


न 
कर्नाटक 

मध्य प्रदेश 
४७४०७ ४७॥७३४७७४४७४७७ह७##४ 
जम्मू काश्मीर 
राजस्थान 


295 

| केरल 496 
नजि++++ 

उत्तर प्रदेश 474 


पश्चिम बगाल 454 


बिहार 408 


कस अल अत अल जे कम अमल कक 


इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास को देखते हुए 4986 मे “नेशनल 
ड्रिकिंग वाटर मिशन” की स्थापना की गई। जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण ग्रामीण बस्ती मे 
शुद्ध जल आपूर्ति से था। इसके अन्तर्गत 35% निर्धारित फण्ड मे से 35% अनु०जन० 
जातीय तथा आदिवासियो के पीने के पानी की समस्या को सुलझाने से था। 


4988-89 मे ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत “कुटीर ज्योति प्रोग्राम” बनाये 
गये। इस योजना के अन्तर्गत सरकार का उद्देश्य अनुणजन०जाति आदिवासियो तथा 
उन ग्रामीणवासियों जो गरीबी की रेखा के नीचे थे उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना 
था। इस योजना के तहत सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 
व्यक्तियों को 400 रू० उन्हे अपने घरो मे एक विद्युत कनेक्शन के लिए प्रदान किए 
गये । 


तालिका १ 4 


सातर्वी योजना के अन्तर्गत कुल विद्युतीकृत गावो की स्थिति 


वर्ष विद्युतीकरण गावो की सख्या 
4986 390294 
4987 444895 
4988 435653 


4989 45549+ 
990 474326 


कृषि क्षेत्र मे विद्युत उपयोग मे वृद्धि निरन्तर बढती गई कुल ऊर्जा उपयोग मे 
वृद्धि के साथ औसत विद्युत उपभोग मे वृद्धि होती गई जो निम्न तालिका से स्पष्ट है- 


तालिका व 45 


सातवीं योजना मे कृषि उत्पादन मे कुल तथा औसत उपभोग विद्युत का (किलोवाट मे) 


अनिल: 





इकाई की सख्या | छुल विद्युत उपभोग | प्रति इकाई औसत 
विद्युत उपभोग 


|... ऊर्जा समूह 
(00 किलोवाट) 
जा न 






न हे | हे हु 

























05-40 40 36924 3692 40 
40-20 अप आ था 5073 36 
हल कि अनिल तिल नकल 
20-30 व2.र' 63555 5296 25 


30-40 430277 7663 35 
45-60 447587 8399 07 


॥ 


46 446848 4054 07 


9 । 257536 44054 43 





सावती योजना के अत तक ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्युतीकरण पर नजर डाले तो 34 
मार्च 4990 तक कुल 474326 गाव विद्युतीकृत हुए जबकि 4 मार्च 95 तक यह सख्या 
500934 हो गई जो जो स्पष्ट करती है कि भारतीय सरकार का ग्रामीण विद्युतीकरण 


पर विशेष ध्यान दिया गया है| 


आठरव्वी पचवर्षीय योजना. पर ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने का 


उद्देश्य रखा गया। यूनियन फाइनेन्स मिनिस्टर डा० मनमोहन सिह के शब्दों मे- 


व6 5प85 क्रा।व06 [0 00५७५ 5 ब[9त बात 970:39093560 70५४0 ॥॥5 ॥5 
(07/80056|५ एशात्र 0५॥ €200॥07770 ॥४(0070॥#985 5688 (0 ४०0॥6५४९ ४४८ 3(50 [8000॥त॥56 (4/ (॥6 
क्‍धा5 एणा छाएएा। फशाति 086 धा8 [0 6३० 5076 ०ए 06 [00769 ध्वातव ४४९३४/७४ 
560९60795 0०0] 697 50069 0 शा5पघ/6 93 ॥2/ [00 6७॥४॥८०९ 908॥6॥ ॥ (6 5व07( ॥थ५॥, 
४४8 49५6 धाश्शा ॥6 ॥ाध्ा65ा जछा0ठतााज (0 इशाशातशलशाा।तव 970ताथात65 ०एाॉ ॥पा9! 
(6५8७।0[/7॥6॥7, ७॥|00090श77 इल्ञाशक्वा0णा, ँञव्राक्षा।५ €तंपरटव्वाा00, [379 463॥॥ ॥॥५ 


0067 ।(७५ 50044| 560[07 [0700/9/776 


4995-96 की बजट के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमे उन प्रोग्रामो को 
बहुत महत्ता दी गई है जो सीधे गरीबो के विकास से जुडे है जैसे-रोजगार अवसर, 
आदिवासी तथा जनजातीय क्षेत्रों मे विद्युत के अधिक कनेक्शन उपलब्ध कराना, गरीबी 


दूर करो प्रोग्राम, मानव ससाधन प्रोग्राम आदि | 


जहाँ तक आठवी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का सवाल है तो 
4995-96 के दौरान 4 मार्च 4996 तक 3486 गावों मे बिजली पहुँचाई गई और 
34,5823 सिचाई पम्पसेटो नलकपो को बिजली दी गई। पूरे वर्ष का लक्ष्य 4325 गावी 
मे बिजली पहुँचाना तथा 3,37990 नलकूपों को बिजली देना था। सब मिलाकर 34 
मार्च 4996 तक 500093 गावो मे बिजली पहुँचाई जा चुकी है, और 44067078 
नलकूपो को बिजली दी जा चुकी है 34 मार्च 4995 तक देश के कुल 444886 
जनजातीय गावों को बिजली पहुँचाई जा चुकी है इसी प्रकार 266 057 हरिजन बस्तियो 
को बिजली उपलब्ध करा दी गई है। 


तालिका 4 6 
आठवीं पचवर्षीय योजना मे कुल विद्युतीकृत गाव 


(गरीबी रेखा के नीचे) 


वर्ष ' कुल विद्युतीकृत गाव (गरीबी रेखा के नीचे) 











जज 9904-95 422 लाख 


4995-96 422 लाख 





आठवी योजना कं अन्तर्गत 4995-96 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 
4273 नई परियोजनाओ को मजूरी दी जिनके लिए 4408 करोड रूपयो की वित्तीय 
सहायता दी जायगी जायेगी कुल मिलकर मार्च 96 तक निगम 30685 ग्रामीण 
विद्युतीकरण परियोजनाओ को मजूरी दे चुका जिनमे से 320 लाख नये गावो को 
बिजली पहुँचाना 645 लाख पम्पसेटो को बिजली देना तथा अन्य सेवाओं व दलित 
बस्तियो आदि को बिजली पहुँचाया । 


4995-96 में कूटीर उद्योग का लक्ष्य गरीबी की रेखा के नीचे ग्रामीण परिवारों 
दलितो आदिवासियो को प्वाइन्ट कनेक्शन देना जारी रहा। इस योजना के आरम्भ काल 
से अब तक 24 लाख कनेक्शन दिये जा चुके है 95-96 के दौरान निगम 29.78 करोड 
रूपये की अनुदान राशि दे चुका है। साथ ही 7.2 लाख ग्रामीण परिवारों को और 
कनेक्शन देने के लिए इसी योजना के तहत 5 करोड रूपयो का प्रावधान था 4994-95 
तक विद्युत उत्पादन क्षमता 84484 मेगावाट थी जिसमे राज्यों को 52832 मेगावाट 
निर्धारित की गई केन्द्रीय क्षेत्र को 24764 तथा निजी क्षेत्रा जो राज्य सरकार के अधीन 


है की 354 % मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की आवश्यकता थी | 


स्पष्ट है कि ग्रामीण विद्युतीकरण मे सचयी विकास हुआ है 4996-97 के वर्षों मे 

ग्रामीण कृषि (जो अब काफी हद तक विद्युतीकरण पर आधारित) उत्पादन मे भी रिकार्ड 

तोड उत्पादन हुआ। कुल कृषि उत्पादन 4996-97 मे 93% जो एक रिकार्ड है। आठवी 

योजना के अन्तर्गत विद्युती करण से ही सम्बन्धित प्रोगाम 'एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन 
बनाया गया जिसके तहत इसको दो प्रकार से लागू करना था। 

4 पारम्परिक पद्धति से कृषि के बजाय डीजल पवन और सोर ऊर्जा 


आधारित उपरण का प्रयोग | 
2 विद्युत चालित उपकरण या ट्रैक्टरों के प्रयोग से 


इसी सम्बन्ध मे सरकार ने 4996-97 मे सरकार ने विद्युत चालित उपकरण पर 
50% की सब्सिडी की घोषणा की तथा सिचाई की नई तकनीक के तहत ड्रिप इरीगेशन 
प्रणाली को इजाद किया। 


तालिका .77 


आठवीं योजना के अन्तर्गत विद्युत चालित कृषि यत्रो का उत्पादन एव विक्रय 


वर्ष उत्पादन (सख्या) में विक्रय (सख्या) मे 


4992-93 8648 8642 


4993-94 9039 9449 


4994-95 8334 


8376 


4995-96 40500 40045 


निजिजिक न +9+ 


996-97 44500 जन 500 


॥ 





जहाँ तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सवाल है तो इस योजना मे दो तरह के 


उद्देश्यों की पूर्ति क॑ लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम बनाये जाते है- 
(अ) सूक्ष्म सिचाईं या लघु सिचाई के लिए ग्रामीण उद्योगो के लिए। 
(ब) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए। 


4969 मे जब आर०ई०सी० की स्थापना हुई तब विद्युतीकृत गाव 43% थे जबकि 
मार्च 4997 मे 87% से भी ज्यादा हो गये। 96-97 मे 2940 (इनहेबीटेड वीलेज) विद्युतीकृत 
हुए और 68248 पम्पसेट तथा दूयूबेल लगाये गये। 4997 मे सचयी रूप में 504426 गाव 
विद्युतीकृत हुए तथा 44472308 पम्प सेट 34 मार्च 4997 तक लगाये गये। 34 मार्च 4997 
तक 72% आदिवासी गाव विद्युतीकृत हुए जबकि 289725 हरिजन बस्तियाँ विद्युतीकृत 


हुईं | 
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आठवीं योजना के अन्तर्गत भारत मे ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति 





राज्य आबाद ग्रामो की सख्या | विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत 
पु (जनसख्या - १997) (जनसख्या - 997) तक. 
आन्ध प्रदेश 26,586 400 00 





| अरूणाचल प्रदेश 3,649 56 50 
असम 24,685 77 00 
बिहार 67,543 7080 
गोवा 360 400 00 

! गुजरात 48,028 30000.... | 00 00 
हरियाणा 6,759 400 00 


हिमाचल प्रदेश 46,997 400 00 
जम्मू काश्मीर 6,477 97 30 


कर्नाटक 27,066 


केरल । 














मेहद्यालय 5,484 45 00 
मिजोरम.... |. 56598 6 96 30 हे 
पिपप-+-+++-+++< हल लक ल्‍त 
क्‍ नगालेण्ड 4,26 89 50 
| उड़ीसा कि 46,989 69.90 _ 
| पंजाब 42,428 40000.. 


राजस्थान 37,889 28 60 


सिक्किम (00 0 


तमिनाडु 45,882 00 00 


क्‍ त्रिपुरा 855 92 20 


कील कक .. अनननननीनननननतभमं+- चुत. विन कननन-ननननननाओ-वता कक अ++++नननततनन » लक जनम नमन नमन  3५>-3०७+-- न भनकमभमनचप० कप ++१५ मत तन नी नितन कल कलम कन न पिनननक ५०० ५० अक नानी कमल नन>5ाक न जन दफन.» पनजकनिपका. मन 


' उत्तर प्रदेश . 4,2,802 7720. 


पश्चिम बगाल 37,940 77 20 


योग 5,86,65 84 89 


अजीत ता/रकद कि भिननीण।खणजकचडक * 
कक हमजजननक न. अननन-जम-मन-कन- 2अन रफननलनानाथ नमक ० प>-नवननमलकण "सा कनकन++ न ५ ५० कक पानेननिज- 2 पनानककक 4५०७५ हक 3+3५++क कं ननकककानन ना मनन ५०४ ५+५३क+>>७»-- 3-3 कलनमाजका भर ९४+२५३५+ नाना" जलन 4 कम नाक + व अकनव)+> नल लात ५००१ 


नाना शनक.. अटजनननाररमनतननकननीननननननापीननत “बन क की, आनराण।, 


2 


नर्वी पचवर्षिय योजना एव ग्रामीण विद्युतीकरण 


8 जनवरी (997-2002) से नवी पचवर्षीय योजना लागू हुई। योजना के 
प्रारम्भिक वर्षों मे 4998-99 के दौरान 236 आबादी वाले गावो का विद्युतीकरण किया 
गया तथा 4667 सिचाईं पम्पसेटो को उर्जित किया गया 4998 तक देश के 5 लाख 
गाव विद्युतीकृत हो चुके है इसक साथ ही कुल जनजातीय गावो के 70% हिस्से का 
विद्युतीकरण कर दिया गया और 294,488 हरिजन बस्तियो का विद्युतीकरण कर दिया 
गया है वर्ष 4988-84 मे भारत सरकार द्वारा कुटीर ज्योति नामक कार्यक्रम प्रारम्भ किया 
गया था इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से राज्य 
सरकारो द्वारा राज्य विद्युत मण्डलो को अनुदान राशि प्रदान की जाती है इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत नवम्बर 4998 तक 20 44 करोड रूपये अनुदान के रूप मे सवितरण किये 
गये निगम की योजनाओ के अन्तर्गत 4998 तक ३ लाख से अधिक गावों में 
विद्युतीकरण तथा 72 लाख पम्पसेटो को विद्युतीकृत किया जा चुका है नवी योजना के 
प्रारमभ मे विद्युत व्यय 97-98 मे 49396 3 करोड रू० था जबकि (2002) तक यह राशि 
25272 3 करोड रू० हो गई। 4999-2000 मे कुल विद्युतीकृत ग्रामो की सख्या 30387 


हो गयी | 


नवी योजना के अत तक 87% गावो मे विद्युतीकरण हो गया। अभी 77,442 
गॉवो का विद्युतीकरण करना शेष है। 2004-02 से प्रधानमत्री ग्रामोदय योजना के 
अन्तर्गत अब ग्रामीण विद्युतीकरण को बुनियादी न्यूनतम सेवा माना जायेगा 2004-02 


तक के लिए 424 करोड रू० का आवटन किया गया। 


तालिका व 49 
नर्वी योजना के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य, सघाशासित प्रदेशों का 


(97 2002) मे विद्युत पर हुए परिव्यय) 





रे परिव्यय (करोड रू0) 












49396 3 
98-99 24459 0 
99-2000 जिम 24327 4 
डे ५ कर जीभ छा 30578 है 2 से डील | 


28075 4 





_ 0०....._[ 25725 ..:ऋ£& 
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केन्द्र, राज्यो सघ शासित प्रदेशों की नवी योजना मे 4997-98 से 2004-02 के 


परिव्यय (राशि करोड रू० मे) 









98-99 24459 0 
आन. आम..." 9-2000 है 





2]327 4 


जबकि नवी योजना मे विद्युत विकास दर 4997-98 में 66 
विलियन / किलोवाट थी जो 2002-03 मे 37 विलियन किलो० हो गई । 
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नर्वी योजना मे विद्युत विकास दर की प्रवृत्ति (प्रतिरात मे) 


4997-98 66 
_ 98-99 के 
99-00 39 


' निभाना अशनििशीएणटिनी ण पा - 









34 





अप्रैल 2004-02 26 


कटा दिसम्बर 2002-03 


कै नननलल न जनता ले अनीता जा 


नवी योजना के अर्न्तगत कृषि तथा घरेलू क्षेत्रों के लिए अप्रत्यक्ष सकल सब्सिडी 
4994-92 मे 7449 करोड रूपये थी जो 2004-02 मे बढकर 34,587 करोड रूपये हो 
गयी । 


तालिका व 22 
योजना गत वषर्यों मे विद्युत का उपभोग (जनोपयोगी) 








(प्रतिशत मे) 
।........ वर्ष... | घरेलू (५) कृषि (%) 
आला ऋिलक लक पह आता अल 
। -5व+ ' 
अमल जल मम महल महज मल मटर ग: कल कक 8 कल मन मी व 253 मल इन 3 जम 
4960-64 । 407 | 60 
2 02₹” + 5 जाया 5 ऋ आ जम के डी मर जी डक ल रलक म मर ली लिकीक अर पल कम , 
॥09770.7+ 88 02, 





9» 
977-78 99 44 6 | 
4978-79 98 45 6 
4979-80 408 ॥7:2 








4984-82 4 6 लि 58 

4982-83 48 6 ०१] 

4983-84 42 9 47 8 

4984-85 प्र ल्‍ .._१36 .  आहिक ० , 
| 








जननी मीन नानी सनिनिजगनरगगनन कील नना.... अमन क्् 


कक 
985-86 

्प _ 968 / | कट [| शा रा 
पक 


4987-88 58 , 2452 
|__ [988-89 हक... मत अली. लय 55 24 3 कि 





।989-90..... ॥69 25 

,... १990-09॥.|[. 460 264 

| 7 पछाछ2 [7 ३ 28 2 

4992-93 48 0 28 7 
4993-94 48 2 29 7 हु 
4994-95 48 5 305 
4996-97 0 30 0 


लिन >ननननन न नननिननन नानी भ-ना 


4999-00 2०2 2 4 2 


अब जबकि 2002-03 से दसवी पचवर्षीय योजना लागू हो गयी है इस योजना 
मे त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम के लिए आवटन राशि बढकार 3500 
करोड रूपये कर दी गयी। कूल विद्युत उत्पादन 2004-2002 मे 28 विलियन किलोवाट 
प्रतिघण्टा था। 2002-03 (अप्रैल से दिसम्बर) मे 37 विलियन किलोवाट प्रतिघण्टा का 


लक्ष्य रखा गया । 


2002-03 मे त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम के लिए आवटन राशि 
बढा कर 3500 करोड रूपये कर दी गई नवी योजना के अत तक 87% गावो मे 
विद्युतीकरण हो गया। अभी 77442 गावों गावो तक विद्युतीकरण करना शेष 200-02 
से प्रधान मत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत अब ग्रामीण विद्युतीकरण को बुनियादी 
न्यूनतम सेवा माना जायेगा 2004-02 तक के लिए 424 करोड रू० का आवटन किया 


गया वर्ष 99 2000 तक भारत क 507 लाख गावो का विद्युतीकरण हुआ | 


उ0प्र0 राज्य में विद्युत व्यवस्था और विकास 


पिछले अध्ययन मे हमने भारतीय विद्युत व्यवस्था और उसके विकास का 
विस्तृत अध्ययन किया जिसमे उठ०प्र० राज्य की सक्षिप्त विद्युत विकास और व्यवस्था से 


परिचित हुए। 
इस अध्याय मे उ०प्र० राज्य की विद्युत व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करेगे- 


उ०प्र० भारत के प्रमुख विद्युत उतपादक राज्यों मे से एक है। यहा खनिज तेल 
भण्डारों का अभाव एव कोयला भण्डारो की अल्पमात्रा जल विद्युत के स्वाभाविक विकास 
की ओर प्रेरित करती है। स्वतत्रता के पूर्व भी यहाँ कई विद्युत शक्ति गृह स्थापित थे। 
जिनमे मसूरी का जल विद्युत शक्ति गृह मुख्य है, तदुपरान्त यहॉ कई कोयले द्वारा 
सचालित (4906) मे स्थापित ताप विद्युत केन्द्र प्रमुख है जो कानपुर मे है इसके बाद 


4929 से 4937 के मध्य यहाँ 6 विद्युत शक्ति गृहो की स्थापना की गई | 


स्वतत्रता के पूर्व विद्युत का केन्द्रीकरण मात्र उन गिने चुने उच्च शहरों के उच्च 
या विकसित क्षेत्रों मे था तथा कुछ गिने चुने सभ्रान्त परिवार हैबविद्युत से लाभान्वित थे। 


"ग्रामीण विद्युतीकरण तो नाममात्र का भी नही था। 


4942 मे अलीगढ के निकट हरदुआगज ताप विद्युत गृह की स्थापना की गईं | 
इस ताप गृह में 20 मेगावाट क्षमता की एक पुरानी यूनिट बगाल से लाकर लगाई गई। 
जो 4963 मे सोवियत रूस की सहायता से एक नवीन ताप विद्युत गृह के रूप मे 
निर्माणाधीन रहा और 4968 मे बनकर तैयार हुई इसमे 50-50 मेगावाट की दो यूनटे 
स्थापित की गई 400779 क्षमता वाले इस विद्युत गृह का ऐसा प्लान बनाया गया है कि 


आवश्यकता पडने पर बढाकर 800 मेगावाट किया जा सकता है। 


स्वतत्रता के पूर्व कुछ पूँजीगत उद्योग ही विद्युत से लाभान्वित थे। ट्रासमिशन 
की कुल लम्बाई 4947 के पूर्व तक मात्र लगभग 430 सर्किट किमी० थी। प्रति व्यक्ति 
उपभोग मात्र 409 किमी /घण्टा था। मात्र 48 क्षेत्रों मे विद्युत व्यवस्था थी। परन्तु उ०प्र० 
मे विद्युत विकास अन्य राज्यो की तुलना मे काफी तीव्र गति से हुआ क्योकि यहा विद्युत 
उत्पादन ससाधनो का पर्याप्तता थी। पहले ऊर्जा पन बिजली के द्वारा उत्पादित होती 


थी और उसी से सम्पूर्ण राज्य मे पूर्ति होती थी। 


4954 में उ०प्र० की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 4,60,000 किलोवाट थी जो 
4959-60 मे बढकर 3,78,000 किलोवाट 4960-64 मे बढकर 4,86,700 किलो० और 
4984-85 मे बढकर 44,24,000 किलो० हो गई है 34 मार्च 4994 तब बढकर 5,574 74 
मेगावाट हो गई | 


उत्तर प्रदेश की गगा विद्युत क्रम शारदा नहर परियोजना, रिहन्द घाटी 


परियोजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाए है। 


गगा विद्युत क्रम-उ०प्र० मे ऊपरी गगा नहर पर हरिद्वार से अलीगढ के मध्य 
पथरी (सहारनपुर 204000) किलोवाट मुहम्मदपुर (सहारनपुर 9,3000 किलोवाट) 
नीरगजनी (मुजफ्फरनगर 4000 किलोवाट) चितौरा 3000 किलोवाट सलखा 4000 
किलोवाट (मुजफ्फरनगर) भेला (27,000 किलोवाट मेरठ) आदि स्थानों पर बाँध बनाकर 
कृत्रिम झरनो की सहायता से विद्युत उत्पन्न की जाती है इन सभी विद्युत गृहो को एक 
श्रखला मे जोडकर एक विद्युत क्रम का निर्माण किया गया है। विद्युत का निरन्तर प्रवाह 
बनाये रखने के लिए विद्युत गृहो के पूरक के रूप में हरदुआगज (अलीगढ 4,40,000 ,) 
किलोवाट तथा चन्दौसी मुरादाबाद 96,000 किलोवाट में दो तापीय विद्युत गृह भी 
स्थापित किये गये है। इन्हे भी इस विद्युत क्रम से जोडा गया है। इस विद्युत क्रम से 
उत्तर प्रदेश के 44 पश्चिमी जिलो को कृषि, उद्योग, प्रकाश व अन्य कार्यों हेतु विद्युत 
आपूर्ति की जाती है इस विद्युत क्रम मे अन्तर्गत 3 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादित की 
जाती है। 


2 शारदा जल विद्युत परियोजना- इस परियोजना के अन्तर्गत शारदा नहर 
पर बनवासा नामक स्थान से 44 किमी० दूर एक जल विद्युत गृह की स्थापना की गई 
है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 4,400 किलोवाट है इसे गगा विद्युत क्रम से सम्बद्ध 
कर दिया गया है यहाँ से नैनीताल अल्मोडा पीलीभीत बरेली, शाहजहाँ पुर, हरदोई, 
खीरी, सीतापुर तथा लखनऊ आदि जिलो को कृषि उद्योग व अन्य कार्यों के लिए विद्युत 
आपूर्ति की जा सकेगी इस केन्द्र से ऋर्षिकेश के एण्टीबायोटिक कारखाने तथा रानीपुर 
के भारी विद्युत फारखाने को विद्युत प्रदान की जाती है। 


रिहन्द परियोजना 


इस परियोजना के अन्तर्गत मिर्जापुर मे पिपरी स्थान पर सोन नदी की सहायक 
रिहन्द पर बॉध बनाया गया है इसमे 50-50 हजार किलो० विद्युत क्षमता वाली 6 
इकाइयाँ लगायी गयी है इस प्रकार इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3 लाख 
किलोवाट है रिहन्द के विद्युत गृह को मऊ तथा गोरखपुर केन्द्रीय विद्युत गृह से भी 
जोड दिया गया है। यहा से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलो को उद्योग, कृषि 
एवं प्रकाश के लिए विद्युत आपूर्ति की जाएगी । 
उ०प्र० की अन्य विद्युत और परियोजनाए निम्न है- 
4- _ गढवाल- ऋषिकेश- चिल्ला 45:36 मेगा० 
2- यमुना द्वितीय चरण (खेदरी विद्युत केन्द्र) 430 मेगा० 
3-. मनेरी- झाली जल विद्युत प्रथम केन्द्र 3५30 मेगा 
4- टेहरी बाध जल विद्युत केन्द्र 4450 मेगा 
5- लखवार-व्यासी जल विद्युत परियोजना 2/350 एव 2:८60मेगा 
6-. परीक्षा विद्युत केन्द्र (झाँसी के पास) 2/440 मेगा 


7-. विद्युत प्रयोग जल विद्युत परियोजना 465 5 मेगा 


40- 


44- 


42- 


43- 


44- 


45- 


6- 


|7/- 


8- 


49- 


20- 


अनपरा (मिर्जापुर) 3 » 240 मेगा 
टाण्डा ताप विद्युत केन्द्र 4, 40 मेगा 


मनोरी झाली जल विद्युत परियोजना 3 » 52 मेगा द्वितीय चरण- 


(उत्तरकाशी) 

ऊँचाहार (रायबरेली) 2» 240 मेगा 

दोहरी घाट (आजमढ) 2» 240 मेगा 

अनपरा प्रसार ताप विद्युत केन्द्र 2, 500 मेगा 
मुरादनगर (गाजियाबाद) गैस टरबाइन 247 5 मेगा 
पाला मान्सी जल विद्युत परियोजना 3» 27 मेगा 
खारा-सुरोग्न विद्युत परियोजना 4 50 मेगा 

किशाऊ बाध विद्युत परियोजना 480 मेगा 

कोटेश्वर बाध जल विद्युत परियोजना 

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र 440 मेगा 


बदरपुर प्रसार ताप विद्युत केन्द्र 200 मेगा 


राष्ट्रीय ताप बिजली निगम 9060 मेगावाट की क्षमता के उत्तर प्रदेश मे दो सुपर 


ताप बिजली घर स्थापित कर रहा है जो सिगरौली और रिहन्द मे लगाए जा रहे है। 


वास्तव मे उत्तर प्रदेश में विद्युत विकास योजना काल से ही प्रारम्भ हुआ और 


विकास के लिए विद्युत को उचित आधार मानकर उसका नियोजित विकास का लक्ष्य 


रखा गया। साथ ही विद्युत उपभोग प्रवृत्ति मे भी लगभग 30 वर्षो या स्वतत्रता के बाद 


बहुत परिवर्तन आया। ग्रामीण विद्युतीकरण पर नियोजित प्रोग्राम बनाने का विचार भी 


4950 से शुरू हुआ। जिसके अन्तर्गत कृषि सिचाई के लिए पम्पसेटोी पर सर्वाधिक 


विद्युत उपभोग किया गया। 


उठ०प्र० मे विद्युत का समुचित विकास अप्रैल 4959 मे उ०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड के 
गठन हो जाने के बाद हुआ। 4954 में उ०प्र० मे जल विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र 
4,60,000 किमी० थी जो 4959-60 मे बढकर 378000 किमी० हो गई। उठ०प्र० विद्युत 
बोर्ड पूरे राज्य मे विद्युत उत्पादन और आवटन करता है 80 के दशक में जल, ताप, 
डीजल चालित ऊर्जा केन्द्रो की विद्युत उत्पादन क्षमता 648 35 मेगावाट थी। उ9०प्र० मे 
प्रथम योजना काल 4954-56 मे विद्युतीकरण का विकास नाम मात्र ही था। परन्तु द्वितीय 
योजना के अन्तर्गत 4959 मे “उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद” के गठन हो जाने से इसमे 
तीव्रता आयी। इस प्रदेश में यद्यपि विद्युत सम्भावनाए तथा ससाधनो की प्रचुरता प्रारम्भ 


से रही परन्तु विद्युत विकास प्रारम्भ मे नगण्य रहा। 


उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख विद्युत उत्पादक राज्यों मे से एक है। खनिज तेल 
के भण्डारों की कमी और कोयला भण्डारो की अल्पमात्रा के कारण जल विद्युत के 


स्वाभाविक विकास में भी तीब्रता आयी। 


उत्तर प्रदेश मे तो स्वतत्रता प्राप्ति के पूर्व भी यहा कई विद्युत शक्ति गृह 
स्थापित थे, जिनमे मसूरी का जल विद्युत शक्ति गृह मुख्य है तदुपरानत यहा कई कोयले 
द्वारा सचालित विद्युत शक्ति कंन्द्रो की स्थापना प्रारम्भ हुईं। इस श्रृखला मे 4906 में 
स्थापित कानपुर का ताप विद्युत केन्द्र प्रमुख है उसके बाद 4929 से 4937 के मध्य यहा 
6 विद्युत शक्ति गृहो की स्थापना की गयी। प्रदेश के विद्युत विकास मे स्वतत्रता के 


पश्चात विशेषकर योजना वर्षों मे तीव्रता आयी 


उत्तर प्रदेश मे प्रथम योजना मे विद्युत विकास ' 


प्रथम पचवर्षीय योजना जो 4950.54 से प्रारम्भ हुई प्रदेश मे इस योजना के 
अन्तर्गत सर्वाधिक प्राथमिकता विद्युत तथा सिचाई के ही विकास को दिया गया क्योकि 
प्रदेश मे कृषि (प्रमुख उद्योग) रोजगार साधन के लिए बहुत आवश्यक था। क्योकि 
भूतकाल मे जितने भी बिजली बनाने के प्रादेशिक कारखाने के अतिरिक्त राष्ट्रीय 
कारखानो का भी उद्देश्य यही होता था कि वे शहरी इलाको के घरेलू तथा औद्योगिक 
कामो में सहायक हो सके। गत शताब्दि के अत मे देश का पहला विद्युत शक्ति पूर्ति 
का बडा स्टेशन कलकत्ते मे बना उसके बाद बीस सालो मे दूसरे शहरो मे पृति के 
दूसरे स्टेशन खाले गये। 4920 तक देश मे ही सार्वजनिक बिजली के कारखानो की 
प्रगति धीमी ही रही परन्तु तदुपरात निरन्तर विकास होता रहा है। 4939 के बाद १2 
सालो मे बिजली उत्पादन करने की कुल सामर्थ्य केवल दुगुनी हुई। 4939 मे इसका 
परिणाम दस हजार किलोवाट से 540 करोड़ किलोवाट हो गया सार्वजनिक हित के 
लिए परिचालित स्टेशनों (शक्ति) के अतिरिक्त कुछ औद्योगिक तथा रेल के कारखाने 
ऐसे थे जिनका बिजली उत्पादन का अपना प्रबन्ध है जिनकी बिजली उत्पादन शक्ति 
4950 में 58,8,000 किमी० थी। इन स्टेशनों को लेकर 4950 मे कुल बिजली उत्पादन 
की शक्ति करीब 23 लाख किलोवाट थी। जिसमे से १७ लाख किलो० थरमल स्टेशनों 
से और करीब 5,60,000 किलोवाट जल विद्युतीकृत कारखानो से थी। उस समय तक 
50 हजार और उससे अधिक आबादी के सब शहरों और 20 हजार आबादी के भी कुछ 
शहरो मे इस समय बिजली है परन्तु देहातो मे तब तक बिजली की तरक्की नही हुई 
थी। 4950-54 तक 5,60,000 गावों मे से 3 हजार गाव विद्युतीकृत थे जिसमे विकास 
मुख्यत उत्तर प्रदेश, मद्रास और मैसूर मे हुआ। यह जल विद्युत शक्ति के कारण हुआ। 
परन्तु 40 या 20 सालो में कुछ प्रगति के बाद भी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग मे बिजली 


की बहुत कमी थी। इसलिए इनका आर्थिक विकास रूका हुआ था। 


प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पाच बडी योजनाए चलायी गई जिसमे उत्तर 
प्रदेश के लिए रिहन्द योजना भी सम्मिलित थी। इन योजनाओ पर कुल खर्च 200 
करोड से अधिक था। रिहन्द योजना के अन्तर्गत मिर्जापुर जिले मे पिपरी स्थान पर 
सोन नदी की सहायक रिहन्द नदी पर बाध बनाया गया है इसमे 50-50 हजार 
किलोवाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयाँ लगाई गई है इस प्रकार इसकी कूल विद्युत 
क्षमता 3 लाख किलोवाट है। रिहन्द के विद्युत गृह को मऊ और गोरखपुर के तापीय 
विद्युत केन्द्रो से जोड दिया गया है। जिनमे प्रत्येक की क्षमता 45000 किलोवाट है। 
ओबरा विद्युत गृह को भी जोडा गया है यही से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलो 
को उद्योग, कृषि प्रकाश की विद्युत आपूर्ति की जायेगी । 


रिहन्द परियोजना पर कुल खर्च 3,85000 लाख रूपये अनुमानित था। तथा इससे 


4955-56 मे प्राप्त होने वाली बिजली 240 किलोवाट अनुमानित की गयी थी। 


राज्यो को प्राप्त केन्द्र सहायता और उ0प्र0 राज्य का प्रतिशत निम्न तालिका से 


स्पष्ट हो जाता है - 


तालिका 23 


प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यो को प्राप्त केन्द्र सहायता और उत्तर प्रदेश 
राज्य का प्रतिशत (करोड रूपये मे) 


' विकास खर्चों के लिए प्राप्त कुल साधन (428) 4950-54 729) 954-56 
राज्य योजनाओ के विकास खर्च 


' उत्तर प्रदेश मे योजना काल में विकास खर्च 476 





सार्वजनिक क्षेत्र मे विकास कार्यों की प्राथमिकता प्रादेशिक स्थिति को देखते हुए 
दी गई जिसके अन्तर्गत सिचाई कृषि तथा सामूहिक विकास पर जोर दिया गया। अब 
चूकि सिचाई की बडी योजनाए विद्युत के विकास के बिना सम्भव नही थी अत प्रदेश में 
विद्युत उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी गई। क्योकि विद्युत शक्ति के व्यापक वितरण 
की आवश्यकता न कंवल छोटे मोटे उद्योगो-धन्धो के विकास के लिए बल्कि व्यापक 
रूप मे देहात मे विकास के लिए है तथा उद्योगो के प्रसार के लिए भी है। 


प्रदेश के अन्तर्गत प्रथम योजना के तहत कुल विनियोग 400 करोड रूपये का 
था। जिसमे क्रमश परिवहन सचार, सिचाई एव बिजली, कृषि और सामूहिक विकास, 
उद्योग सामाजिक सेवाए को सम्मलित किया गया जिसमे सिचाई और बिजली के ऊपर 
59 करोड रूपये विनियोग का लक्ष्य रखा गया। तदुपरान्त कृषि पर विनियोग राशि 30 
करोड रूपये थी। प्रदेश की विकागत योजनाओ मे इस योजना का में 97.83 करोड 
रूपये विनियोग का प्रायोजन रखा गया। इन योजनाओं का आधार भविष्य की वे 
सूचनाए थी जो योजनाकाल के लिए सम्भावित आमदनी और खर्च के बारे में थी। प्रदेश 
मे बिजली योजनाओ पर प्रस्तावित व्यय 93747 थी तथा सिचाई पर विनियोजित राशि 
44,234 3 करोड का व्यय प्रस्तावित था। इसके अतिरिक्त विद्युत की अन्य लघु 
योजनाओ पर खर्च की राशि 44444.0 लाख रूपये तथा सिचाई योजनाओ पर व्यय 
राशि 49420 लाख रूपये थी केन्द्र तथा राज्यो का इस योजना मे सिचाई पर कुल खर्च 


564 44 करोड रूपये था जिसमे उ०प्र० राज्य का विनियोग सर्वाधिक था। 


प्रदेश मे पचवर्षीय योजना मे शामिल सिचाई और विद्युत की वड़ी योजनाए निम्न 
थी-- 


4-.. पूर्व क्षेत्र के बिजली घर वि० 
मोहम्मदपुर स्टेशन वि० 


पथरी बिजली घर वि० 


कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन वि० 
शारदा बिजली घर वि० 
शारदा ट्रासमिशन लाइन वि० 
प्रदेश मे योजना काल मे शुरू होने वाली योजनाए 
2-.. रिहन्द सि०वि०वि० 
3-. चम्बल सि०वि० 
द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 मे विद्युत की स्थिर्ति 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश मे सर्वाधिक प्राथमिकता विद्युत तथा सिचाई के 
विकास साधनो को दिया गया परन्तु इस योजना काल मे विद्युत के प्रयोग से उद्योग 
तथा तत्सम्बन्धी रोजगार वृद्धि की ध्यान मे रखा गया। इस योजना काल मे विद्युत के 
तापीय उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ पन बिजली उत्पादन को भी बढावा दिया गया 
क्योकि प्रदेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तापीय उत्पादन कम था। 4957 
ई० मे जहॉ उ०प्र० की जल उत्पादन क्षमता 4,60,000 किलोवाट थी वही यह द्वितीय 
योजना काल मे 4959-680 तक बढकर 378000 किलोवाट हो गयी जबकि सम्पूर्ण देश मे 
इस योजना काल में जल उत्पादन क्षमता 3,442 किलोवाट पन बिजली तैयार करना 
सम्भव हो चुका था। जबकि प्रथम योजना मे बिजली तैयार करने के कन्द्रो की उत्पादन 
क्षमता 23 लाख किलोवाट थी जबकि सार्वजनिक उपयोग के लिए बिजली तेयार करने 
की केन्द्र की उत्पादन क्षमता 40 लाख किलोवाट थी तथा औद्योगिक कारखाने मे विद्युत 
वृद्धि 7 लाख किलोवाट थी। इस योजनाकाल मे 44 केवी और उससे अधिक की 
लगभग 40,000 मी० से अधिक लम्बी लाइने और उपलाइने हो गई। मार्च 4956 तक 
7400 गाव और नगर विद्युतीकृत हुए। जिसमे उ०प्रण, पजाब और हरियाणा का प्रतिशत 


सर्वाधिक रहा। 40 हजार से अधिक आबादी के गावों मे बिजली लगे गाव प्रथम योजना 


के दो गुना हो गये उ०प्र० के अधिकाश १० हजार से अधिक आबादी के गाव इस 
योजना अवधि मे विद्युतीकृत हुए। 4950-54 मे प्रति व्यक्ति खपत 44 ई० थी जो 4955- 
56 मे 25 ई० पहुँच गईं। देश मे प्रति व्यक्ति खपत प्रथम योजना म 25 ई० तथा द्वितीय 
मे 50 इकाई थी। प्रथर्म योजना के अत मे कुल उत्पादन 07 मिलियन किलो जबकि 
4950-54 में 65 मिलियन तथा 4955-56 मे 44 मिलियन थी। द्वितीय योजना के अन्तर्गत 
पथरी और शारदा योजनाए प्रमुख थी। शारदा जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत 
शारदा नहर पर बनवासा नामक स्थान से 44 किमी० दूर एक जल विद्युत गृह की 
स्थापना की गई है। जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 44,400 किलोवाट है अल्मोडा, 
पीलीभीत, बरेली, शाहजहॉगज, हरदोदोई खीर, सीतापुर, लखनऊ आदि जिलो को कृषि, 
उद्योग व अन्य कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी इस केन्द्र से ऋषिकेश के 
एण्टीबायोटिक कारखानो तथा रानीपुर के भारी विद्युत कारखाने को विद्युत प्रदान की 
जानी थी। प्रदेश मे द्वितीय प्लान तक देश के कुल 7500 गावो तथा शहरो के 
विद्युतीकृत किये जाने के लक्ष्य के अन्तर्गत 75% उ०प्र० के गाव और शहर विद्युतकृत हो 
गये । देश का द्वितीय योजना तक का उद्देश्य 50 यूनिट प्रति व्यक्ति थी जिसके लिए 
435 करोड की आवश्यकता थी। जो केवल उत्पादन और वितरण के लिए थी। चालू 
प्रोजेक्ट के लिए 470 करोड का खर्च, तथा नई योजना के लिए 265 करोड खर्च था। 
42 विद्युत उत्पादन योजनाये थी जिसमे कई नई थी कुछ विस्तार है तथा कुल चालू 
विद्युत स्टेशन है। जिसमे 23 हाइड्रोइलेक्ट्रिक था। 49 स्टीम पावर योजना 9 योजना 
40 करोड की है प्रत्येक 4 योजना 540 करोड के मध्य तथा शेष 29 की लागत 5 
करोड से कम। नई विद्युत उत्पाद क्षमता का सचालन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से 
होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 29 किलोवाट क्षमता की योजना थी। 


जिसके अन्तर्गत उठ०प्र० मे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यमुना पर लगा द्वितीय 
योजना के अन्त मे प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 378000 किलोवाट (4959-60) 
मे थी। 


तालिका १ 24 
द्वितीय योजना के प्रारम्भ तक प्रदेश की विद्युतीय स्थिति का पडोसी राज्यो 
से तुलनात्मक अध्ययन 


क्रस0 राज्य उत्पादन (किलो वाट) 


। 
हि 


2 बिहार 5000 किलोवाट 


| 
| 


4 म०प्र० 2500 किलोवाट 


तृतीय योजना 


तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का विकास सतोषजनक रहा। 
इस योजना के तहत विद्युत उत्पादन क्षमता, ट्रासमिशन और विद्युतीकरण लाइन, ईकाई 
उत्पादन, सामुदायिक विद्युतीकरण तथा विद्युत उपयोग मे वृद्धि हुई। योजना के अन्त तक 
मे अधिकृत क्षमता 305 26 मेगावाट हो गयी जो योजना के प्रारम्भ में 480 90% थी। 
तीसरी योजना के अन्त तक उत्पादित ईकाई 672.983 मिलियन किलोवाट थी। प्लान के 
अन्त तक मे ट्रासमिशन लाइन तथा वितरण लाइन 43624 26 और 80237 रूट 
किलोमीटर की ट्रासमिशन और वितरण लाइन की लम्बाई 64492 और 342 28% की 
वृद्धि योजना काल की तुलना मे हुई। प्रति व्यक्ति उपभोग लगभग 6 गुना बढकर 49.7 
किलोवाट प्रति घण्टा हो गया। तृतीय योजना काल मे विद्युतीकृत गाव तथा विद्युत 
पम्पसेटो की सख्या क्रमश 4,340 तथा 9320 हो गयी। योजना काल के अत तक कुल 
विद्युतीकृत गाव 4434 तथा 40,005 हो गये। इसी समय यह निर्णय लिया गया था कि 
देश के सभी राज्यो के विद्युत स्टेशन आपस मे जोन या सुपर ग्रिड से आपस मे 


सम्बन्धित हो। जिससे उत्पादन क्षमता तो बढनी थी साथ मे विद्युत का उत्तम लाभ भी 


मिलेगा। ग्रिड के सम्पर्क के लिए देश ने सभी क्षेत्रों को पाच भागो में बॉटा जिसमे प्रत्येक 
अपने क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड को सम्मिलित करता होगा। उठ०प्र० उत्तरी जोन मे आया। 


उ०प्र० की विद्युत व्यवस्था का निर्देशन द्वितीय योजना के अन्त तक 4959 मे 
उ9प० राज्य विद्युत परिषद के बन जाने से पूरी तरह से इस परिषद के हाथो आ गया। 
इस परिषद के बन जाने से प्रदेश मे विद्युत व्यवस्था विशेष कर ग्रामीण विद्युतीकरण 
और रोजगार की स्थिति मे बहुत सुधार हुआ। द्वितीय और तृतीय योजना के अन्तर्गत 
विद्युतीकरण विशेषकर ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बन्धित बहुत सारी योजनाए बनायी 
गयी देश की 4960-64 की 69 क़िलोवाट की इन्सटालेड कैपेसिटी की तुलना मे जो 
वास्तविक उत्पादन था वह 5.65 मिलियन किलोवाट का था। तीसरी योजना का कुल 
अनुमानित लक्ष्य 4269 मिलियन किलो० का था जबकि वास्तविक उत्पादन 40 47 
मिलियन का ही रहा। उ०प्र० की तीसरी योजना की सर्वाधिक उपलब्धता यह रही कि 
इस योजना काल मे उ०प्र० का रिहन्द पावर बिहार के०डी०वी०सी० वेस्ट बगाल से जोड 
दिया गया। जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत वितरण या ट्रान्सफार्मर मे सहायता 
मिली। इस समय तक मे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय उद्योगो मे विद्युत की पूर्ति की कमी भी 
रिहन्द विद्युत परियोजना के द्वारा पूरा किया गया। वार्षिक योजनाओ के तहत भी 
अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत लाइन सम्पर्क बनाने पर विशेष प्राथमिकताए दी गई। उठ०प्र० मे 
जिसके तहत दिल्‍ली से भी विद्युत प्राप्ति हुई। ग्रामीण विद्युतीकरण को इस योजना कें 
विशेष बढावा मिला। द्वितीय योजना के अन्तर्गत भारत मे कुल 25 630 गाव विद्युतीकृत 
हुए जिसमे उ०प्र० का प्रतिशत तृतीय रहा। यही मार्च 4969 तक बढकर 74.280 
(इण्डिया) हो गया। 4966 मे कुल 543000 विद्युत पम्प सेट थे जबकि 4968-69 में वही 
0,87567 हो गया। तृतीय योजना के प्रारम्भ मे प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 


486700 किलोवाट हो गई | 


तीन वार्षिक योजनाओ के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था . 


इस वार्षिक योजना के अन्तर्गत हरदुआगज ताप विद्युत ग्रह जिसकी स्थापना 
942 मे अलीगढ़ के निकट की गई थी। जिसमे 20 मेगावाट क्षमता की एक पुरानी 
यूनिट बगाल से लाकर लगाई गई थी। उसमे 4963 मे सोवियत रूस की सहायता से 
एक नवीन ताप विद्युत गृह का कार्य प्रारम्भ किया गया। यह विद्युत गृह 4968 मे बनकर 
तैयार होना था इसमे 50- मेगावाट की दो यूनिटे स्थापित की गई है। 400 मेगावाट की 
क्षमता वाले इस विद्युत गृह का ऐसा प्लान बनाया गया है कि आवश्यकता पडने पर 


बढाकार 800 मेगावाट किया जा सकता था। 


वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत ओबरा के निकट सिगरौली की कोयला खानो मे, 
कोयले की उपलब्धि के सन्दर्भ मे ताप विद्युत गृह की स्थापना सोवियत सघ की 
सहायता से की गई। इस परियोजना को दो चरणो मे पूरा करना था। 50-50 मेगावाट 
की 5 यूनिटें 250 मेगावाट विद्युत पैदा करने के लिए स्थापित की जा चुकी है। दूसरे 
चरण मे 400-400 मेगावाट की तीन यूनिटे भी स्थापित की गई है दूसरे चरण का कार्य 
चौथी योजना तक पूरा हो गया। 


इन विद्युत ग्रहों के बन जाने से उ०प्र० की विद्युत उत्पादन क्षमता में आशातीत 
वृद्धि हुई। तृतीय योजना तक जो इन्सटालेड क्षमता 304 79 मेगावाट थी वह बढकर 
637 89 मेगावाट हो गई। इसके अति० झासी के निकट बेतवा नदी पर उ०प्र० व मठ०प्र० 
के सहयोग से एक बाघ बनाया गया बाघ के नीचे की ओर 30,000 किलोवाट क्षमता 
वाले विद्युत गृह का निर्माण किया गया इसमे 3 जनरेटर थे प्रत्येक की क्षमता 40,000 
किलोवाट है जिससे प्रदेश को उद्योग कृषि और प्रकाश के लिए आवश्यक विद्युत पूर्ति 
होती है। भारत मे 60-64 तक प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 38 किलोवाट था जो तीसरे 
योजना के अन्त तक 649 किलोवाट हो गया और 68-69 वार्षिक योजना मे 79 


किलोवाट »घटा हो गया। 


कूल अनुमानित क्षमता में 90-90 हाइड्रो पावन प्रोजेक्ट 3047% थर्मल विद्युत 
स्टेशन से 44 0 स्टीम पावर स्टेशन। ट्रासमिशन और वितरण लाइनों की लम्बाई 4968- 
69 मे, 4598 98 और 42344 83 रूट किलोमीटर हे। त्रिवार्षिक योजनाओं क॑ अन्त तक 
कुल उत्पादित ईकाई 629 038 मिलियन किलो० और 68-69 के अन्त तक प्रति व्यक्ति 
उपभोग 26.7 किलोवाट /घटा से बढकर 384 किलोवाट /घटा हो गया। 68-69 के 
अन्त तक मे लगभग 3504 गाव विद्युतीकृत हुए और 74200 विद्युत नलकूप लगाए गये | 
जबकि 68-69 में देश के अन्तर्गत कुल 40,87567 नलकूप लगे, जो 4964 के 492000 
सेट से तथा 4966 के 543000 सेट से बहुत अधिक थे। देश मे 4660-64 मे प्रति व्यक्ति 
उपभोग 38 किलोवाट /घटा हो गया था जो 644 किलोवाट /घटा तीसरी योजना के 
अत में तथा 4968-69 मे बढकर यह 79 किलोवाट /घटा हो गया केन्द्र सरकार ने 
राज्यों मे विद्युत उत्पादन वितरण और ट्रासमिशन की असतुलन को दूर करने के लिए 
645 54 करोड रूपये स्वीकृत किये। इसी योजना के तहत राज्यों मे सिचाई के लिए 
42,50,000 पम्प सेट लगाने के प्रोग्राम बनाये। राज्य योजना के तहत 285 45 करोड 
रूपये ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत किये गये जिससे राज्य 750,000 पम्प सेट 
लगाने के योग्य हो गये । 


सक्षिप्त रूप में यदि उ०प्र० मे तृतीय योजना तथा त्रिवार्षिक योजनाओं का 
विश्लेषण करे स्पष्ट तो होगा कि तीसरी योजना के अन्त तक विद्युतीकृत नलकूप या 


पम्पसेटो की सख्या 47594 तथा 4968-69 मे 75465 थी। 


इस पर कूल व्यय 453 करोड का था जबकि निर्धारित व्यय 405 करोड का था। 


4966-69 की अवधि तक कुल व्यय 450 करोड का था। 


चतुर्थ योजना 


प्रदेश मे चौथी पचवर्षीय योजना 4969-74 के मध्य शुरू हुई इस योजना के तहत 
विद्युत उत्पादन के तहत चालू योजनाओ के लिए 447 04 करोड का खर्च निर्धारित था 
जबकि नई योजनाओ के लिए 3072 करोड रूपया निर्धारित हुआ कुल योजना खर्च 
477 73 करोड रूपये आया। प्रदेश मे ट्रासमिशन और वितरण पर व्यय राशि 425 27 
करोड रूपये आयी। जबकि सर्वे आदि का व्यय 4.00 करोड रूपया था। योजना के अत 
मे 73-74 तक कूल अधिकारिक क्षमता 2598 6 करोड हो गई। प्रदेश मे उत्पादन योजना 
के कारण अतिरिक्त लाभ 42270 करोड हो गया। प्रदेश मे चौथी योजना के तहत 
ग्रामीण विद्युतीकरण 6400 करोड का था। उत्तर प्रदेश मे चौथी योजना मे कुल 
45,0000 पम्प सेट विद्युतीकृत हुए योजना के समाप्त होने तक कुल पम्पसेटो की सख्या 
2,25,465 हो गई। चौथी योजना मे उ०प्र०राज्य योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के 
लिए 64 00 (टैनटेटिव) करोड निर्धारित था। यह राशि अन्य राज्यो की तुलना में काफी 
अधिक था। प्रदेश मे पम्प सेटो की भी सख्या तमिलनाडु राज्य के बाद दूसरे स्थान पर 
थी। 


चोथी योजना के अन्तर्गत कृषिगत लाभ अधिक प्राप्त हुआ। चोथी योजना के 
अन्तर्गत ओबरा जल विद्युत केन्द्र से 300 एमण०्जी०विद्युत प्राप्त हो जाती है। चालू 
उत्पादन योजनाओं और नई योजनाओ के कारण राज्यो से 6937 एम०एल० / किलोवाट 
विद्युत और प्राप्त हुई। राज्य योजनाओ के तहत 450 24 करोड रूपये नई योजनाओ के 
लिए लागू किये गये। राज्य योजना के तहत 64554 करोड का प्रावधान वितरण और 
ट्रासमिशन के लिए रखा गया साथ ही राज्यो ने 4250.000 का विद्युत पम्प सेट के 
लक्ष्य प्राप्त किये जिसमे यूपी दूसरे स्थान पर 4,50,000 का लक्ष्य ब्रातत किया। देश मे 
चौथी योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र मे विद्युत के लिए कुल विनियोग रू० 2447 57 
करोड का था। जिसमे राज्यो के लिए विभिन्‍न क्षेत्रो का आवटन निम्न था| 
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चतुर्थ योजना में राज्यों के लिए विद्युत व्यय (करोड़ में) 





उत्पादन 974.06 
क्‍ चालू योजना 823.82 
नई योजना . _450.24 
ट्रांसमिशन और वितरण 645.54 
ग्रामीण विद्युतीकरण 285.5 


सर्वे और भिन्‍न खर्च 44.35 


कुल व्यय 4949.07 


लागू की गईं योजनाओं और नई योजनाओं पर व्यय राशि में राज्य में उनकी 
अधिकृत क्षमता में 6.937 मिलियन किलो० का योग बढ़ा। नई योजनाओं के लिए राज्यों 
के लिए 450.24 करोड़ का खर्च निर्धारित किया गया राज्यों ने चतुर्थ योजना के तहत 
42,50,000 सिंचाई पम्पसेट के लिए प्रोग्राम पर भी विचार किया। राज्य योजना के 
अन्तर्गत ही 645.54 करोड़ रूपये वितरण और ट्रांसमिशन पर उत्पादन क्षमता की 
असंतुलन वितरण और ट्रांसमिशन सुविधाओं के लिए निर्धारित किया। चौथी योजना के 
अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए 285.45 करोड़ रूपये ग्रामीण विद्युतीकरण प्रोग्राम के लिए 
निर्धारित किये गये। राज्य अब तक 750,000 पम्पसेट बनाने के लिए तैयार हो गये। 
राज्यों में चुने हुए ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रोग्राम के लिए 450 करोड़ रूपये व्यय का 
ग्रामीण विद्युत निगम ने प्रावधान किया। चतुर्थ योजना के तहत ओबरा जल विद्युत कंन्द्र 
से 30079 विद्युत प्राप्त हुई यह रिहन्द नदी पर ओबरा नामक स्थान पर बना है इसमें 


6 मशीने लगी हैं। जबकि ओबरा के निकट ही सिंगरौली की कोयला खानों में कोयले 





की उपलब्धि के सदर्भ मे ताप विद्युत गृह की स्थापना सोवियत सघ की सहायता से की 
गई है यह योजना दो चरणो मे पूरी होकर चौथी योजना तक समाप्त की गई। प्रथम 
चरण मे 50-50 मेगावाट की 5 यूनिटे 250 मेगावाट की विद्युत पैदा करने के लिए 
स्थापित की जा चुकी थी। दूसरे चरण मे 400-400 मेगावाट की तीन यूनिटे स्थापित 
हुईं । 


उ०प्र० मे चतुर्थ योजना मे ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए व्यय राशि 64 00 करोड 
का व्यय निर्धारित किया गया। चतुर्थ योजना के तहत सिचाई के क्षेत्र मे केन्द्र सरकार 
ने राज्यो के लिए विशेष पैकंज तैयार किये। केन्द्र सरकार के अनुसार सिचाई राज्य का 
विषय है। सिचाई पर समस्त व्यय का ब्योरा राज्य योजना के अन्तर्गत समाहित है। 
राष्ट्रीय विकास काउन्सिल ने सिचाई, और विद्युत के प्रमुख चालू कार्यों को प्रमुखता देते 
हुए निश्चय किया कि कन्द्र सहायता की समग्र राशि का 40% भिन्‍न-भिन्‍्न राज्यो के 


विशेष प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किये जायेगे। 


चौथी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
लिए व्यय राशि 450 करोड की निर्धारित की। निगम राज्य विद्युत बोर्डों को लोन या 
ऋण उपलब्ध कराता। यह ऋण पम्पसेट के विद्युतीकरण और ग्रामीण विद्युत निगमो को 


भी ऋण प्रदान करता है। 


योजना काल मे 425 मिलियन पम्पसेट और ट्यूबेल लगाये जायेगे। चतुर्थ 
योजनाकाल मे “लघु योजना पर उ०प्र० राज्य मे 96 00 करोड रूपये का व्यय आया जो 


राज्यों के लिए निर्धारित राशि 504 53 करोड रूपये मे सर्वाधिक थी। 
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उ0प्र0 मे चतुर्थ योजना के अन्तर्गत मध्यम तथा वृहद सिंचाई परियोजना (व्यय करोड मे) 








++ 22० जिला जता अलन--जन- लक नमन ना मम. मरना के राम अिकलनरकनल. 





... योजनाए व्यय (व्यय करोड मे) 
चालू योजनाए 85 42 है 
नईं योजनाए 


सर्वे शोध और फूटकर खर्च 
कुल योग 
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चतुर्थ योजनान्तर्गत (राज्यो मे) सार्वजनिक क्षेत्रा पर व्यय वितरण (करोडो मे) 


] कृषि और सयुकत क्षेत्र 4425 87 
सिचाइ और बाढ नियतन्रण 050 39 





हय (का 
5 उद्योग और खनिज 483 06 
6 482 54 ! 
का . 49889 
68 विज्ञान शाध ह्यकांक “न 


हे 


र्वास्एश 485.75 
परिवार नियोजन हे 


जल पूर्ति और सफाई 356.66 


0 
| ]0 







आवास, शहरी और क्षेत्रीय विकास वि 


।$__सानाजिक कल्याण कद 
। 5 श्रमिक कल्याण और क्राफ्टमैन ट्रेनिंग 27 04 
46 92 54 


स्पष्ट है कि विद्युत पर व्यय सर्वाधिक रहा। विभिन्‍न राज्यो को प्राप्त व्यय राशि 
मे उ०प्र० को सर्वाधिक व्यय विद्युत के लिए प्राप्त हुआ और प्रदेश मे सर्वाधिक व्यय 
विद्युत पर हुआ। आकडे स्पष्ट करते है कि केन्द्र सरकार ने भी अपने आयोजन काल मे 
राज्यों की विद्युत स्थिति पर ध्यान दिया। केन्द्र सरकार के द्वारा विद्युत योजनाए बनाई 
गई उसके लिए 22 करोड रूपये निर्धारित किये गये | 
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राज्य योजना मे विकास के मुख्य कारकों का विकास 


क्रस0 क्षेत्रा वार्षिक योजना | चतुर्थ योजना 





3 विद्युत 
4 उद्योग और खनिज 
5 यातायात और सचार 
6 सामाजिक सेवा 
कक को 


'जनीनकनतनन कमलनतान... ओपन अनकीनजनत अतांतनारकीन..3.अअकक-ननननतन 3. पननननमभममनककानन५+१8- 


क्‌ल योग 4465 


उत्तर प्रदेश में पाचर्वीं योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में 





विशेष कदम उठाए गये। इस योजना काल मे उ०प्र० मे सिचाई के लिए कुल पम्पसेटो 
की सख्या जिन्हे 34 374 को उर्जीकृत किया जाना (प्रत्याशित) 235000 थी योजना के 
दौरान 444480 अतिरिक्त पम्पो सेटो को बिजली देने का भी प्रावधान था सिचाई के 
लिए कल गाव तथा पम्पो की सख्या जिनको 34379 तक बिजली दी जानी थी उनकी 


सख्या 3494804 तथा गाव जिनका जनगणना की गई 442624 थी। चौथी योजना के 


अत तथा पाचवी योजना के शुरूआत तक 34 3 974 तक विद्युतीकरण ग्रामो की सख्या 
28390 हो चुकी थी। जबकि इस योजना काल तक विद्युतीकृत किये जाने वाले ग्रामो 
की सख्या एम एन पी में 5,250 थी जबकि सामान्य 6466 थी। इस प्रकार 34 379 तक 
विद्युतीकृत ग्रामो की सख्या 39,806 हो गयी थी। देश मे चौथी योजना के अन्तर्गत 
45,00,000 पम्प सेटो का ऊर्जीकरण 445 करोड रूपये के निवेश से किया जाना था। 
साथ ही 70,000 गावो का विद्युतीकरण का लक्ष्य था। यह उम्मीद था कि योजना अत 
तक 25,00,000 पम्प सेट तथा 4,40,000 गाव विद्युत का लाभ उठा सकेगे। इस 


योजना मे 5,000 हरिजन बस्तियो को भी लाभान्वित करने का प्रयास था। 


पाचवी योजना मे ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 4098 करोड रूपये आवटित 
किये गये जिनमे न्यूनतम आवश्यकता के लिए 272 33 करोड रूपये शामिल है। न्यूनतम 
आवश्यकता वाले कार्यक्रम मे ग्रामीण विद्युतीकरण मे यह अभिधारित है कि राज्यों के 
पिछड़े क्षेत्रों मे विद्युत उपलब्ध करायी जा सके। जिससे कि विकास के लिए एक आधार 
भूत ढाँचा प्रदान किया जा सके। पाचवी योजना अवधि मे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 
के अन्तर्गत निविष्ट 27230 करोड रूपये के अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के 
कार्यक्रमों के लिए 400 करोड रूपये की अभिधारणा थी। यह धनराशि ऐसा समझा गया 
था है कि 760000 पम्प सेटो को बिजली चालित बनाने तथा 44000 गावो के 
विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त थी। 


पचवर्षीय योजना के दौरान 46 548 मिलियन की वृद्धि मे राज्य के कार्यक्रम मे 
45 437 मिलियन किलोवाट तथा सिचाई व बिजली मत्रालय के कार्यक्रमो मे 0706 
मिलियन किलोवाट है। पाचवी योजना मे 200 मेगावाट थर्मल जेनेरेटिग सेट स्थापित 


किया जाना है जो उत्पादन कार्यक्रम की मुख्य विशेषता होगी। 


उ0प्र0 के अन्तर्गत चल रही बिजली पैदा करने वाली सकीमो से पाचर्वीं 


योजना मे लाभ का स्तर अच्छा रहा जिसे निम्न सारणी से स्पष्ट किया जा 








सकता है। 
'कषत्र/योजना ्ररजरखखरः पाचवी योजना के ब्योरे वार 
लाभ (एम डब्ल्यू) 
। राम गगा एच ई स्कीम (उ०प्र०) ॥98..: 
2 ओबरा थर्मल विस्तार-। (उ०प्र०) 200 
3 ओबरा थर्मल स्टेशन विस्तार-2 (उ०प्र०) 600 ल्‍ 
4 पनकी थर्मल स्टेशन विस्तार (उ०प्र०) 220 
5 हरदुआगज थर्मल स्टेश्न विस्तार (उ5प्र०) 40 
6 युमना एच ई स्कीम चरण-4 (उ०प्र०) 30 






7 मनेरीभाली एच ई स्कीम चरण-4 (उ०प्र०) 


4 ओबरा थर्मल स्टेशन विस्तार-3 (उ०प्र०) 400 


2 जी ४90७७७४४७४४४७४४४७४७७ ७ 


| 2 हरदुआगज थर्मल स्टेश्न विस्तार-4 (उ०प्र०) 440 


3 ऋषिकेश- हरिद्वार एच ई स्कीम (उ०प्र०) 





उस “मकीकननन नमन फननननानन कान "पर इब्न्‍+ » के. 


विद्युत वितरण अन्तर राज्य सम्बन्ध 


4 मथुरा भरतपुर- 432 के वी एस /सी उत्तर प्रदेश, राजस्थान 


[2 दिल्‍ली मुरादनगर 220 केवी (स्ट्रीमिग दूसरा | दिलली,उ०प्र० महाराष्ट्र 
सकिंट) 


3 सामली-पानीपत 220 के वी एस /सी 
4 मुगलसराय देहरी 220 के वी एस / सी 


5 रिहन्द मोखा अमरकटक के वी 432 उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश 


' (स्ट्रीमिग दूसरा सकिंट) 






छठी पचवर्षीय याजना 


पहले चरण मे 8 अप्रैल 4980 को उठप्र० पावर ग्रिड की क्षमता 72 किलोवाट से 
अधिक बढ गईं। हरिद्वार के निकट चिल्लई हाइड्रो-विद्युत प्रोजेक्ट पर चार इकाईयो मे से 
दो इकाइयॉ 36000 किलो हाइड्रोजन जनरेटिग सेट लगाये गये। जबकि दो अन्य इकाइयो 
को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त मे लगाने की स्वीकृत दी गयी। इस समय तक पावर हाउस 
की कुल क्षमता 444 किलोवाट हो गयी जबकि कुल उत्पादित ऊर्जा 72 “सी” 
यूनिट / एनम थी। सभी हाइड्रो जनरेटिग सेट जो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी थे उनकी पूर्ति 
मेल हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विमेन्ट प्लान्ट हरिद्वार के द्वारा की गई। बाद मे वे प्रोजेक्ट पौडी 
-गढवाल के चिल्ला मे लगा जो भारत का हाइड़ो पोटेशियल के क्षेत्र मे सर्वाधिक धनी क्षेत्र 
है। 

इस योजना के अन्तर्गत 23 जून 4980 को ज्यादातर राज्यों की माग के अनुसार 
प्रधानमत्रीो श्रीमती गाधी की राय पर तत्कालीन ऊर्जा मत्री गनी खान ने 40% विद्युत 
उत्पादन बढा दिया। साथ ही राष्ट्रीय विद्युत विद्युत ग्रिड से 420 किलोवाट की मदद राज्यों 
को देने की बात कही गई। छठी योजना मे उ०प्र० की विद्युत की माग 344 मिलियन यूनिट 
प्रतेदिन थी जबकि उत्पादन 280 मिलियन यूनिट /दिन था। माग मे कुल वार्षिक वृद्धि 
42% - 45% औसत हुई थी। 


छठवी प्लान मे ओबरा (मिर्जापुर उ०5प्र०) पावर प्लान्ट का उत्पादन 4550 किलोवाट 
हो गई जो 4979-80 मे वहॉ के चेयरमैन के अनुसार प्लाट की उत्पादन क्षमता 4450 होने 
के बावजूद उत्पाद मात्र 450 मेगावाट था। उन्होने आशा जगायी कि पारसुपुर थर्मल पावर 
(जिले के प० क्षे०) मे बनने पर यह क्षमता 3000 मेगावाट हो जायेगी । 

इस योजना में जल विद्युत उत्पादन क्षमता 44,2000 किलोवाट हो गई। इस 
योजना की एक बडी उपलब्धि गडक परियोजना का पूरा होना था। इस परियोजना मे 


यू०पी० और बिहार सयुकत रूप से कार्य कर रहे थे। 


नेपाल को भी इस परियोजना से विद्युत उपलब्ध होगी। इस परियोजना की सिचाई 
क्षमता 4459 लाख हेक्टेयर भूमि है। 740 मीटर लम्बे बैराज का कार्य तो पाचवी योजना 
तक पूरा हो गया था। इस योजना के अन्तर्गत तापीय योजना के साथ-साथ 
हाइड्रोजनरेटिंग तथा जल विद्युत पावर के साथ परमाणु ऊर्जा केन्दों की क्षमता 548 35 


मेगावाट है। 


इस योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक ध्यान उ०प्र० के ग्रामीणाचलो के विकास पर ध्यान 
दिया गया। उ०प्र० के कुल गाव 347 80 में 442,564 में से 39664 गाव विद्युतीकृत हो गये 


इन गॉवो का कल प्रतिशत भारत के कुल विद्युतीकृत गावो की तुलना मे 34.9% था। 


इस योजना मे विद्युत लाभ वाली जनसख्या का प्रतिशत 45 2% जबकि खोदे गये 


नलकपो तथा ट्यूबेल की सख्या 45 2% थी। 


वर्ष 49865-86 तक प्रदेश की विद्युतीकृत गावो की सख्या 67,564 हो गईं जिसमे 
34,883 हरिजन बस्तियो में उपलब्ध थी। जहा तक सिचाई का सवाल है तो (84-85) के 
वर्ष मे सिचाई की सघनता 30.37% थी जबकि उ०प्र० मे 48 35% सिचाई की दृष्टि से 
प्रदेश को चतुर्थ स्थान प्राप्त है। प्रदेश के वर्ष 4985-86 के उपलब्ध आकडो क॑ आधार पर 
प्रदेश का यह प्रतिशत 48 36 से बढकर 54 04% हो गया है। योजना काल वर्ष 4954-52 से 
पूर्ण, बुहद और मध्यम सिचाई परियोजना तथा राजकीय लघु सिचाई से कुल सृजित सिचन 
क्षमता 2867 लाख हेक्टेयर थी जो षष्टम योजनाकाल के अन्त में बढकर 9558 लाख 
हेक्टेयर हो गई | 


सातवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 


सातवी योजना (87-88) मे विद्युत (उ०प्र०) की अधिष्ठापित क्षमता 4886 
मेगावाट थी। सातवी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मे 4658 (करोड कि०/घटा) 


उत्पादन था उपभोग 4438 (करोड मेगावाट) था प्रदेश मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 


406 किलोवाट प्रति व्यक्ति था। इसी अन्तर को कम करने के लिए इस योजना के 
अन्तर्गत राज्य म कई लम्बित योजनाओ को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाये गये 
सातवी योजना तक कार्य करने वाले विद्युत गृहो मे ओबरा (मिर्जापुर) हरदुआगज, 
(पनकी कानपुर) और परीक्षा (झाँसी) प्रमुख है। जल विद्युत गृहों मे रिहन्द, छिव्रा, 
चिल्ला, रामगगा, ओबरा, मनेरी माली, अलीपुर, उकरानी, माताटीला और कुलताल प्रमुख 
है। योजना प्रारम्भ मे जो विद्युत उत्पादन और उपभोग 406 किलोवाट था वह 4986- 
4997 मे प्रति व्यक्ति 448 किलोवाट विद्युत का उत्पादन और 434 किलोवाट / घण्टा 
विद्युत का उपभोग हो गया यही वर्ष 4987-88 मे क्रमश 430 एवं 435 हो गया। अत 
स्पष्ट है कि यहा माग की तुलना मे विद्युत उत्पादन कम था। अत इस समय विद्युत 
अन्य राज्यों से आयात की जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत उ०प्र० के पर्वतीय 
जनपदो में 46 माइक्रो, मिनी और स्माल जल विद्युत परियोजना कार्यरत है जिनकी कुल 
उत्पादन क्षमता 7,730 मेगावाट थी। इसके अतिरिक्त नौ माइक्रो तथा मिनी जल विद्युत 
परियोजनाए निर्माणाधीन थी। सातवी योजना मे 74 परियोजनाए चालू की गई इसमे 46 
बृहत, 25 मध्यम एव 6 आधुनिक परियोजना, पथराई बाध, कूरार बाध, लखेरी बाध 
रेजिन बाध, चरखारी बाध (ये सभी उ०प्र० के बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे थी) धोवा पम्प नहर, 


ठकवा बाध (मिर्जापुर) सरयू पम्प नहर, परियोजना बहराइच आदि थी। 
सातवी योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 की प्रमुख परियोजनाए निम्न थी- 
रिंहन्द परियोजना 


मिर्जापुर के मोमनदी की सहायक नदी पर बाध और पिपरी नामक स्थान पर 
एक विद्युत गृह निर्मित किया गया। इस योजना मे उस समय कुल 46 करोड की लागत 
आयी। इस परियोजना से 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती थी और 25 


लाख हेक्टेयर भूमि को सीचने की क्षमता से युक्‍त है। 


गडक परियोजना 


यह बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की सयुक्त योजना 76 लाख हेक्टेयर की 
सिचन क्षमता वाले इस बाघ से 45 मेगावाट का विद्युत गृह सातवी योजना के अन्तर्गत 


बनाने का प्रावधान रखा गया था। 


इसके अतिरिक्त उ०प्र० मे सातवी योजना के अन्तर्गत निम्न परियोजनाओं पर 
कार्य किया गया- 


। शारदा परियोजना इस योजना मे शारदा, गोमती, दो आब क्षेत्र मे एक बैराज 
बनाने की योजना है। इस बैराज से नहर निकाली जायेगी जो फैजाबाद, 
जौनपुर सुलतानपुर, बाराबकी, आजमगढ़, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, 


शाहजहॉपुर, बरेली, पीलीभीत जिलो के लिए लाभकारी होगी । 


रामगगा परियोजना गढ़वाल जिले मे कालागढ नगर स्थान पर रामगगा नदी 


पर बाध बनाये जाने की योजना है। 


3 माताटीला बाध झाँसी के निकट बेतवा नदी पर बाध बनाये जाने की योजना 
बनायी गयी। 
4 टिहरी बाध देव प्रयाग में भागीरथी नदी पर 67 लाख हेक्टेयर की सिचन 


क्षमता वाले बाध बनाये जाने की योजना है। 


5 घाघरा नहर 360 क्‍्यूसेक की क्षमता वाले नहर के निर्माण के लिए निर्माण 
की जाने वाली इस परियोजना से 44 लाख हेक्टेयर सिचाईं की उम्मदी थी। 


6 मध्य गगा नहर बिजनौर जिले मे गगा नदी पर निर्माण किये जाने वाले एक 
बैराज से 445 किमी० लम्बी नहर निकाली जाने का प्रावधान था जिसकी 


सिचन क्षमता 478 लाख हेक्टेयर मानी गयी थी। 


सातवी योजना के ताप विद्युत केन्द्रों मे ओबरा ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना 
सोवियत सघ की सहायता से की गई है। प्रथम चरण मे 50-50 मेगावाट की पाच 
यूनिट 250 मेगावाट विद्युत पैदा करने के लिए स्थापित की जा चुकी थी। दूसरे चरण 
मे 400-00 मेगावाट की तीन यूनिट स्थापित की गयी दूसरे चरण का कार्य चौथी 


योजना मे पूरा हो गया। अतिम चरण का कार्य इस योजना मे क्रियान्वित करने का 


प्रावधान था | 


जहाँ तक सातवी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का सवाल है तो 
सरकार इस ओर काफी प्रोत्साहित दिखी और इस ओर उचित प्रयास किये गये। 85-86 
मे उत्तर प्रदेश मे कुल विद्युतीकृत गाव जहा 67, 564 थे तथा 34,883 हरिजन बस्तियाँ 
विद्युतीकृत थी वही 86-88 तक मे जनवरी तक कूल विद्युतीकृत हुई उनकी सख्या 
39048 थी। जो वर्ष 4989-90 मे बढकर क्रमश 80,358 तथा 48, 243 हो गयी। जहा 
तक सातवीं योजना मे सिचाई उपकरणो मे नलकूपो तथा पम्पसेटो की सख्या 542,593 
का विद्युतीकरण किया गया। इसके साथ-साथ प्रदेश की मुख्य जल विद्युत परियोजना 


जो सातवीं योजना मे पूर्ण होने वाली थी मे- 
गगा विद्युत क्रम तथा शारदा जल विद्युत परियोजना प्रमुख है- 
गगा विद्युत क्रम 


उत्तर प्रदेश मे ऊपरी गगा नहर पर हरिद्वार से अलीगढ़ के मध्य पथरी 
(सहारनपुर 204000.. किलोवाट) मुहम्मदपुर (सहारनपुर 9,300 किलोवाट) सलखा 
(मुजफ्रनगर 4000 किलोवाट) तथा सुमेरा (अलीगढ 2000 किलोवाट) आदि स्थानों पर 
बाध बनाकर कृत्रिम झरनो की सहायता से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। इन सभी 
विद्युत गृहो के पूरक के रूप मे हरदुआगज (अलीगढ 4,40,000) चन्दौसी (मुरादाबाद- 
96000 किलोवाट) मे दो तापीय विद्युत गृह भी स्थापित किये गये है। 


शारदा जल विद्युत परियोजना 


इस परियोजना के अन्तर्गत शारदा नहर पर बनवासा नामक स्थान से 44 
किमी० दूर एक जल विद्युत गृह की सथापना की गयी है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 
44400 किलोवाट है। इसे गगा विद्युत क्रम से सम्बद्ध कर दिया गया है यहा से 
नैनीताल, अल्मोडा पीलीभीत, बरेल, शाहजहॉपुर, हरदोई खीरी, सीतापुर तथा लखनऊ 


आदि जिलो को कृषि, उद्योग व अन्य कार्यो के लिए विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी | 
इसके अतिरिक्त सातवी योजना मे कार्यरत विद्युत परियोजनाओ - 
टाण्डा ताप विद्युत केन्द्र 4«440 मेगावाट 


ऊँचाहार ताप विद्युत केन्द्र 


ग्रामीण विकास का मुख्य लक्ष्य रखने वाली सातवी योजना के अन्तिम चरण मे 
88784 गाँवों तथा 54837 हरिजन बस्तियो का विद्युतीकरण हुआ। इस समय तक राज्य 
मे 660226 निजी तथा 34226 प्रशासकीय नलकूप भी विद्युत ऊर्जा से चलाए जा रहे 
है। यहाँ परम्परागत सिचाई साधनो मे यद्यपि टेकली और चरक आदि विधि प्रचलित थी 
परन्तु अधिकाश सिचाई नलकूप से होती है। पश्चिमी उ०प्र० के सीमावर्ती क्षेत्रों मे 
नलकूप की काफी प्रचुरता थी। गगा क॑ पश्चिम भाग के नलकूपो को विद्युत पूर्ति “गगा 
ग्रिड” विद्युत योजना द्वारा होती है। योजना काल वर्ष 4954-52 से पूर्व वृहद एव मध्यम 
सिचाई परियोजना तथा राजकीय लघु सिचाई से कुल सृजित सिचन क्षमता 28 67 
लाख हेक्टेयर थी। जो सातवी योजना के अन्त मे प्रदेश की कूल सृजित क्षमता 406 43 
लाख हेक्टेयर होने की आशा हो गयी थी। इस परिवर्तन के फलस्वरूप प्रदेश की 
पर्वतीय भाग मे जहाँ योजनाकाल से पूर्व राजकीय साधनो से सिचन क्षमता 46 20 हजार 
हेक्टेयर थी वर्ष 4988-89 के अन्त तक पढकर 224 64 हजार हेक्टेयर हजार हो गयी। 


इसी प्रकार पूर्वी क्षत्र मे योजनाकाल से पूर्व सिचन क्षमता 400 80 हजार हेक्टेयर थी जो 


3796 30 हजार हेक्टेयर हो गयी अर्थात योजनाकाल मे इसमे लगभग 38 गुना वृद्धि हो 
गयी है। इन प्रयोगो के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रदेश के राजकीय सिचाई साधनों की क्षमता 
मे योजनाकाल मे 37 गुनी वृद्धि हुई परन्तु प्रदेश की आवश्यकताओ को देखते हुए यह 
वृद्धि अपर्याप्त थी। यद्यपि पर्वतीय उत्तर प्रदेश मे 88-89 के अन्त तक समस्त राजकीय 
साधनों से 224 64 हजार हेक्टेयर सिचन क्षमता का सृजन हो चुका है। वर्ष 4989-90 
मे 0 80 हजार हेक्टेयर सिचन क्षमता का सृजन हुआ है वर्ष 4989-90 के अन्त तक 


इस क्षेत्र मे चालित राजकीय नलकपो की सख्या 344 हो गयी थी। 


सातवी योजना में तत्कालीन सरकार ने किसानो के तत्काल हित मे नलकूपो 
के परिचालन मे सुधार लाने के उद्देश्य से दो करोड रूपये की अतिरिक्त व्यवस्था की। 
89-90 में जीर्ण-शीर्ण उपकरणो को बदलने मे पाच करोड रूपये दिये असफल नलकूपो 
के पुर्ननिर्माण हेतु दस करोड रूपये तथा प्रथम और द्वितीय पचवर्षीय योजना अवधि मे 
निर्मित नलकूपों की जीर्ण-शीर्ण वितरण प्रणाली की पी०वी०सी० पाइप लाइन द्वारा 
प्रतिस्थापना के लिए चार करोड रूपये का प्राविधान किया गया। जीर्ण-शीर्ण लघु 
लिफ्ट नहरो के आधुनिकीकरण हेतु एक करोड रूपये का आवटन प्रथम चरण मे किया 


गया | 


इस योजना के अन्त तक 69000 किलो० नहरो तथा 26926 राजकीय नलकूपो 


से कुल 406 49 लाख हेक्टेयर सिचन क्षमता हो गई | 


राजकीय लघु सिचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 448 27 करोड रूपये का परिव्यय 
निर्धारित था। इसमे से नलकपो के निर्माण हेतु 40480 करोड रूपये का परिव्यय था। 
मैदानी क्षेत्र के 600 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 45 नलकपो का ऊर्जीकरण कर 0.645 लाख 
हेक्टेयर सिचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य था। मैदानी क्षेत्र में 50 करोड रूपये के 
परिव्यय से 250 नलकपो का ऊर्जीकरण और अवशेष वितरण प्रणाली पूर्ण करने का 


कार्यक्रम था । 


तालिका 4 29 


सातवीं योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मे 4989 के विभिन्‍न माह मे सिंचाई कार्य मे 
प्रयुक्त विद्युत चालित साधन (सख्या) 


साधन जुलाई-सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर 


व्यक्तिगत नलकूप 388 2749 2454. 


| 


7629 


लगाये गये पम्पिगसेट 2397 40800 49404 53798 
लगाये गये राजकीय 

नलक्‌प 

विद्युतीकृत राजकीय 

नलक्‌प 


दस करोड रूपये उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना तथा 40 करोड रूपये 


इडोडच परियोजना के परिव्यय से 350 नलकूपो की बोरिग, 300 नलकूपो का 












ऊर्जीकरण 50 नलकूपो का आधुनिकीकरण तथा 75 नलकूपो को स्वतत्र फीडर से 
जोडा गया। उ०प्र० पब्लिक नलकप परियोजना तृतीय चरण विश्व बैक से स्वीकृत होने 
पर 3000 नलकूपो के समूहो मे निर्माण किया जाना था। तृतीय चरण विश्व बैक से 


स्वीकृत होने पर 3000 नलकूपो के समूहों मे निर्माण किया जाना था। 


तालिका 4.30 
सातवीं योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत राज्य बोर्ड के अघीन विद्युत स्टेशनो मे 


विद्युत उत्पादन (करोड किलोवाट प्रति घण्टा) 


वर्ष उत्पादन 
987-88 48944 2 5 


4988-89 226 4 7 


4989 जुलाई - सितम्बर 448 | 


4989 नवम्बर 447.3 


4989 दिसम्बर 457 2 


सातवी योजना मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 438 किलोवाट /घण्टा था। 
जिसमे उद्योगो द्वारा स्वउत्पादित विजली द्वारा स्वय उत्पादित बिजली भी सम्मिलित 
थी। 


आठवीं योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की स्थिति 


आठवी योजना के दौरान 38 हजार 369 मेगावाट बिजली के अतिरिक्त 
उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया। योजना के क्रियान्वयन के पहले चरण में उत्पादन 
क्षमता चौसठ हजार मेगावाट थी। लक्ष्य पूरा करने के लिए जारी योजनाओ और स्वीकृत 
योजनाओ से 26 460 मेगावाट बिजली प्राप्ति का अनुमान था। बिजली पूर्ति के इस 
कार्यक्रम के लिए 4989-90 के मूल्यों पर एक लाख 28 हजार करोड रूपये की 
आवश्यकता का अनुमान कार्य दल की रिपोर्ट मे लगाया गया था। यह राशि सातदी 
योजना के दौरान इकतालिस हजार करोड रूपये के अनुमानित खर्च से बहुत अधिक 


था। ऊर्जा के लिए 90-94 वर्ष मे 966 75 करोड रूपये का परिव्यय निर्धारित किया 


गया है इस क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य मे विद्युत उत्पादन बढाना, विद्युत परिषद की वित्तीय 
स्थिति में सुधार करना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण मे प्रगति करना है वर्तमान शासन मे 
उठाये गये कदमो के फलस्वरूप विद्युत परिषद की राजस्व वसूली जनवरी 4990 में 96 


करोड रूपये से बढकर फरवरी तथा मार्च से क्रमश 444 करोड तथा 445 करोड रूपये 
हो गई | 


कार्यकुशलता तथा उत्पादन बढाने के लिए विद्युत परिषद मे सरचनात्मक 
परिवर्तन तथा पुनर्गठन की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा श्री 
एम०एस० बसन्‍न्त, अध्यक्ष, पजाब राज्य विद्युत परिषद की आध्यक्षता मे एक उच्च स्तरीय 
समिति का गठन किया गया है। तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली उपलब्ध 
कराने मे विशेष बल दिया है। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रो में औसतन 42 से 44 घण्टे 
बिजली उपलब्ध कराई जा रही थी अक्टूबर तथा नवम्बर 4989 मे प्लाट लोड फैक्टर 
क्रमश लोड फैक्टर क्रमश 36.5 प्रतिशत तथा 46 8 प्रतिशत था जनवरी फरवरी तथा 


मार्च 4990 मे यह बढकर क्रमश 54 %, 59 7% तथा 56 9% हो गया । 


मौजूदा बिजली उत्पादन के अलावा आठवी योजना के दोरान 80 हजार 369 
मेगावाट बिजली उत्पादन का अतिरिक्त लक्ष्य पूरा करने मे गैस आधारित परियोजना का 


योगदान करीब 7700 मेगावाट था । 


आठवी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया 


इसी सन्दर्भ में जुलाई 4990 तक 


(अ) ग्रामीण क्षेत्रों मे 44.33 घण्टो की औसत आपूर्ति की गई जोकि निर्धारित अवधि 
से अधिक थी। 


(ब) श्रेणी एक नगरो को 22.44 घण्टे आपूर्ति की गयी। 


(स) आर्क तथा भदिठियों को 47.43 घण्टे आपूर्ति की गयी जो कि निर्धारित अवधि 
से अधिक थी | 


जुलाई (4990) तक विद्युत उत्पादन निम्नवत रहा-- 


तापीय- 46030 मिलियन यूनिट 
जलीय- 4940 मिलियम यूनिट 
20940 


प्लाट लोड फैक्टर 54 3% 

इस समय ग्रामीण विद्युतीकरण की निम्न स्थिति रही- 

ग्रामो का विद्युतीकरण 4550 

(के०वि०प्रा० परिभाषानुसार) 

ग्रामो का विद्युतीकरण 3000 

(एल०टी० मेस द्वारा) 

हरिजन बस्तियो का विद्युतीकरण 2870 

निजी नलकूपो / पम्पसेटो का ऊर्जन 20000 

इसी सन्दर्भ मे उ०प्र० मे 'पारीक्षा तापीय विस्तार परियोजना' तैयार की गई | 
उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद ने बुन्देलखण्ड के तट पर पारीक्षा तापीय विस्तार परियोजना 
(2 » 240 मेगावाट) नामक योजना का प्रारूप तैयार कर 240 मेगावाट क्षमता की क्रमश 
दो इकाईयॉ, कोयले से प्रज्वलित होने वाले बॉयलर तथा टर्बो जेनरेटर सेट स्थापित 


किये जाने थे। योजना के अन्तर्गत 2247 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन किया जाना 


था। योजना पर 596 02 करोड रूपये व्यय होगे तथा यह साढे चार वर्षा मे पूरी होगी। 


विद्युत क्षेत्र के लिए आठवी योजना के अन्तर्गत जापान द्वारा सहायता दी गई । 
4990-94 मे कम ब्याज पर 4048260 लाख येन को ऋण सहायता देने की घोषणा की 


है जो लगभग 4200 करोड रूपये के बराबर और पिछली बार से 8.4% अधिक थी। 


इस राशि का आधा से अधिक हिस्सा बिजली क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग 
मे लाया जायेगा। जापान समझता है कि भारत के विकास के लिए अब भी इस क्षेत्र की 
महत्वपूर्ण भूमिका है। जिन परियोजनाओ के लिए जापान ने यह ऋण दिया उसमे 
आनपरा 'बी' ताप विद्युत घर निर्माण परियोजना, तोस्ता नहर जल विद्युत परियोजना 
इन्दिरा गाधी नहर वन रोपण एवं हरितिमा विकास परियोजना, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के 
क्षेत्र में गुणवत्ता नियत्रण कार्यक्रम, लघु उद्योग विकास परियोजना तथा कम और माध्यम 


आय वाले लोगो के लिए आवास परियोजना। 


विश्व बैक ने भी उत्तरी भारत और बम्बई के इलाकों मे बिजली उत्पादन ढाँचा 
को मजबूत बनाने के कूल मिलाकर 58 करोड 30 लाख डालर के दो ऋणो की घोषणा 
की है। विश्व बैक द्वारा 48 करोड 50 लाख डालर के ऋण की मदद से बनने वाली 
एक परियोजना मे विद्युत प्रेषण लाइनों तथा उप केन्द्रों का निर्माण और उत्तरी क्षेत्र मे 
विद्युत प्रेषण को सुदृढ बनाना शामिल है। इसके अन्तर्गत उत्तरी क्षेत्र के हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश, पजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नई दिल्‍ली और चण्डीगढ 
क्षेत्र भी है। 


उ०प्र० मे आठवीं योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ग्रामीण 
विद्युतीकरण योजना के माध्यम से 34 मार्च 4992 तक 83309 गावो का विद्युतीकरण 
किया गया तथा 645737 नलकूप / पम्पसेट के ऊर्जित हुए। वर्ष 94-93 में 980 गावो 
के विद्युतीकृत तथा 42200 पम्पसेटों के ऊर्जन का लक्ष्य रखा गया था जिनके सापेक्ष 
क्रमश 942 गाव 96% विद्युतीकृत हुए तथा 47524 पम्पसेटो (444%) का ऊर्जन किया 


गया। 


जहा तक लघु विद्युत योजना का सवाल है लघु जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम के 
अन्तर्गत 477 किलोवाट क्षमता की 40 लघु जल विद्युत परियोजनाओ की स्थापना प्रदेश 
के उतराचल क्षेत्र में जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 600 किलोवाट क्षमता की 9 
परियोजनाओ की स्थापना जनपद अल्मोडा के विकास खण्ड कपकोट मे चालू वित्तीय 
वर्ष मे की जा रही है अब तक 280 उन्‍नत घराटो (पन चक्‍की) की स्थापना की जा 
चुकी है। इसी योजना क॑ तहत लम्बे समय से बन्द 4407 मेगावाट की तापीय इकाईयो 
मे से 484 मेगावाट की 5 इकाईयाँ पुन चालू की गयी। तापीय उत्पादन मे आशातीत 


सुधार पी०एल० एफे 58 8% तक बढा। 


जहाँ तक इस योजना काल मे सिचन क्षमता का सवाल है तो वह 4992-93 
वर्ष मे राजकीय साधनो से कुल 406 44 लाख हेक्टेयर की सिचन क्षमता का सृजन हो 
चुका है। जिसमे से वृहद एवं मध्यम योजनाओसे 68.36 लाख हेक्टेयर एव राजकीय 
लघु सिचाई साधनो जिसमे राजकीय नलकूप भी सम्मिलित है से 37 78 लाख हेक्टेयर 
सृजन हुआ। जबकि योजना काल से पूर्व राजकीय सिचाई साधनों से 3035 लाख 


हेक्टेयर क्षेत्र मे सिचन क्षमता का सृजन हुआ। 


आठवी योजना काल में 'सिगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना प्रगति पर है 
इस परियोजना को योजना आयोग ने बिजली घर से सप्रेषण लाइनो के निर्माण की 
स्वीकृत प्रदान कर दी। इस परियोजना का लगभग 454 करोड 59 लाख रूपये व्यय 
होने का अनुमान था योजना के अन्तर्गत सिगरौली विस्तार योजना की 4400 किलोवाट 
बिजली उत्तरी ग्रिड मे बिजली प्रेषण के भारी केन्द्रों तक पहुँचाई जा सकेगी। ऐसा इस 


योजना काल मे अनुमान लगाया गया था। 


उ०प्र० मे आठवीं योजना के प्रारम्भ मे वर्ष 4994-92 मे राजकीय नलकूपो की 


सख्या 28,409 थी जो 4996-97 मे 34593 हो गई। 


वर्ष 4995-96 मे उत्तर प्रदेश की विद्युतीकरण की स्थिति का जायजा लेने पर 
ज्ञात होता है कि इस समय तक राज्य मे 85657 गाव विद्युतीकृत हो चुके थे जिनमे 
85657 अनुसूचित जाति के तथा 56583 अनुसूचिज जनजाति के थे। इस वर्ष तक 
ऊर्जकृत पम्पसेट की सख्या 729356 तथा ऊर्जीकृत प्रशासकीय ट्यूववेल 34593 हो 
गयी थी। वर्ष 95-96 तक गाधी ग्रामो जो विद्युतीकृत थे कि सख्या 537 तथा अम्बेडकर 
ग्रामो मे 7537 गावो का विद्युतीकरण हो चुका था। वर्ष 96-97 के दौरान प्रमुख फसलो 
के उत्पादन में सुधार हुआ गेहूँ 24200 लाख मी०्टन, चावल 447 59 लाख मी०टन 


दाले 25 67 लाख मी०्टन | 


राज्य में मार्च 4994 तक 694438 निजी नलकप और 345993 राजकीय नलक्‌प 
बिजली से चलाए जाते है। नलकूपो द्वारा सिचित क्षेत्रफल उ०प्र० मे अधिक पाये जाते है। 


उ०प्र० की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 34 मार्च 4994 तक 5574 74 मेगावाट हो गयी। 


उ०प्र० मे वर्ष 4995-96 तथा उनके आगे के वर्षो पर ध्यान दे तो स्पष्ट होता 


है कि यहा विद्युत विकास का कृषिगत उत्पादों पर काफी प्रभाव पडा । 
जो तालिका से स्पष्ट है। 


तालिका ॥ 3॥ 


आठवीं योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 मे कृषि उत्पादन की स्थिति लाख मी० टन 


अनिल किनिलननननिननती लिन दिन खकाना न दल 5 न जम वि 
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वर्ष 94-95 में उ०प्र० मे 22564 हजार टन गेहूँ उत्पादित किया गया। जिससे 
यह भारत का प्रथम गेहूँ उत्पादक राज्य बन गया साथ ही इसी वर्ष 4994-95 मे 
40424 हजार चावल पैदा किया गया इस प्रकार यह देश का प्रथम चावल उत्पादक 
राज्य वन गया। 


वित्तीय वर्ष 4989-90 के अन्त मे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार 
तथा एलण०टी० मेन्स द्वारा क्रश 80358 तथा 47244 ग्राम विद्युतीकृत हुये थे। जो 
प्रदेश की गावो की कुल सख्या का क्रमश 744% तथा 42% थे। वर्ष 4989-90 मे 
विभिन्‍न कारणो से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों की तुलना मे प्राप्ति काफी 
कम रही। नलकूपो के लिए इस योजना मे 2 करोड की अतिरिक्त व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण 
नलकूपो के बदलने में की गयी। जिसमे 44% बन्द नलकूपो का प्रतिशत 85% रह 
गया। चालू वर्ष मे 5 करोड जीर्ण-शीर्ण उपकरणो को असफल नलकूपो के पुर्ननिर्माण 
हेतु 40 करोड रूपये तथा प्रथम और द्वितीय पचवर्षीय योजनाविधि मे निर्मित नलकूपो 
को जीर्ण-शीर्ण वितरण प्रणाली की पी०वी०सी० पाइप लाइन द्वारा प्रतिस्थापना के लिए 
4 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है जीर्ण-शीर्ण लघु लिफ्ट नहरो के 
आधुनिकीकरण हेतु एक करोड रूपये के अत मे 69000 किमी० नहरो तथा 26926 


राजकीय नलकूपो से कुल मिलाकर 406 49 हेक्टेयर सिचन क्षमता हो गयी है। 
तालिका १ 32 


वर्ष 4993-94 मे उत्तर प्रदेश मे विभिन्‍न साधनो द्वारा सिचित क्षेत्र तथा 
शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल 


(उिललनक>कलकन+०-+ ५ कनन ++न शत 


शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 473 लाख हे० 


सिचित क्षेत्रफल 406 83 लाख हे० 


नलकूपो द्वारा सिचाई 





राजकीय लघु सिचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 448 27 करोड रूपये का परिव्यय 
निर्धारित है इसमे से नलकूपो के निर्माण हेतु 40480 करोड का परिव्यय है जिनमे 
4 80 करोड रूपये पर्वतीय क्षेत्र के लिए 600 मैदानी क्षेत्र के लिए। पर्वतीय क्षेत्र के 45 
नलकूपों का उर्जीकरण कर 0645 लाख हेक्टेयर सिचन क्षमता सृजन का लक्ष्य ह। 
मैदानी क्षेत्रों में 50 करोड रूपये परिव्यय से 250 नलकूपो का उर्जीकरण, अवशेष 
वितरण प्रणाली पूर्ण करने का कार्यक्रम है। 40 करोड रूपये उत्तर प्रदेश पब्लिक 


नलकप परियोजना तथा 40 करोड इडी | 


परियोजना के परिव्यय से 350 नलकूपो की बोरिंग, 300 नलकूपो का 
उर्जीकरण, 50 नलकूपो का आधुनिकीकरण तथा 75 नलकूपो को स्वतत्र फीडर से 
जोडा जाना प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना तृतीय चरण जो 
विश्वबैक की स्वीकृत हेतु विचाराधीन है स्वीकृत होने पर 3000 नलकूपो का क्लस्टरों मे 
निर्माण किया जायेगा। 


नर्वी योजना 


यद्यपि नवी योजना 4997 के अप्रैल महीने से ही शुरू हो गयी थी परन्तु इस 
अवधि मे तीन सरकारो के बदल जाने के कारण इसके मसौदों को अतिम रूप नही 
दिया जा सका जिस कारण यह योजना 4999 से शुरू की गयी परतु योजना का समय 


4997-98 ही रखा गया। 


उत्तर प्रदेश की नौवी पचवर्षीय योजना 4996-97 के मूल्य स्तर पर 46 340 
करोड रूपये की निर्धारित की गयी है। जो 8वी पचवर्षीय योजना से 402% अधिक है 
राज्य की 8वी योजना मे 22965 करोउठ का व्यय अनुमानित था नौवी योजना मे 


सर्वाधिक धनराशि उत्तर प्रदेश के लिए आवटित की गई है। 


नवी योजना के शुरूआत के बाद माह नवम्बर तथा दिसम्बर 4998 के महीनों 


मे पिछले वर्षों के सापेक्ष अब तक सर्वाधिक तापीय तथा जलीय विद्युत उत्पादन रिकार्ड 


कायम किया गया जो कि क्रमश 2484 मिलियन यूनिट तथा 2300 यूनिट है। कुल 
विद्युत उपलब्धता अक्टूबर 97 से पहले 4028 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी जो जनवरी 
99 तक बढकर 409 8 मिलियन यूनिट प्रतिदिन हो गयी है। 


पूर्व मे हस्ताक्षरित निम्नलिखित परियोजनाओ के कार्यान्वयन पर भी कारवाई 
की जा रही है- 


। रोजा तापीय 567 मेगावाट 
जवाहर 800 मेगावाट 
विष्णु प्रयाग जलीय 400 मेगावाट 


इनके अतिरिक्त प्रदेश मे विभिन्‍न स्थानों पर 400 मेगावाट क्षमता के सात तरल 
ईंधन पर आधारित विद्युत गृहो तथा 355 मेगावाट क्षमता के एक विद्युत गृह की स्थापना 
हेतु ऊर्जा क्रय अनुबंध को अतिम रूप देने की कार्यवाही की जा रही है 


उपभोक्ताओ को उत्तम स्तर की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अन्य के 
अलावा निम्न निर्देश निर्गत किये गये है- 


| क्षतिग्रस्त ट्रासफार्मर को 72 घटे के अदर बदला जाना । 


४ ग्रामीण क्षेत्रो के क्षतिग्रस्त ट्रासफार्मर के बदलने हेतु क्षतिग्रस्त ट्रासफार्मर लाओ 


और नया ले जाओ योजना लागू। 


3 निजी नलकूपों के बिलो का भुगतान 34 3.99 पर अधिभार मे 50% की छूट 


दिया जाना। 


विद्युत चोरी रोकने हेतु अवैध विद्युत कनेक्शनो को विनियमित किये जाने के 
अन्तर्गत कटिया हटाओ कनेक्शन लगाओ का सधन अभियान चलाकर 44.64 लाख 


विद्युत कनेक्शनो को विनियमित किया जा चुका है। 


नवी योजना के अन्तर्गत ऊर्जा सेक्टर की कार्य प्रणाली के गत कई दशको के 
अनुभव के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा गहन अध्ययन विचार एव मथन करके इस 
महत्वपूर्ण सेक्टर मे सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नयी नीति बनाई जिसके 
प्रमुख उद्देश्य प्रमुख इस प्रकार है- 


विद्युत उत्पादन मे वृद्धि 
विद्युत की सुनिश्चित आपूर्ति 
विद्युत आपूर्ति का उत्तम गुणवत्ता 


नये पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु निजी क्षेत्रो को प्रोत्साहन विद्युत क्षेत्रों मे 
सुधार के लिए पूँजी निवेश हेतु विभिन्‍न वित्तीय सस्थाओ से ऋण व सहायता प्राप्त 


करना | 
बिजली की हानि व चोरी पर रोक लगाना 


विद्युत देयो की वसूली की स्पष्ट पद्धति तथा प्रभावी अनुश्रवण विद्युत 
अधिकारियो एव कर्मचारियों की जबाब देही और जिम्मेदारी निर्धारण करने हेतु स्पष्ट 
पद्धति का प्रतिपादन। 


ऊर्जा क्षेत्र के सुधार हेतु विधानसभा के इसी सत्र में विधेयक पारित किया गया 
है। ऊर्जा सुधार विधेयक के महत्वपूर्ण बिन्दु सक्षेप मे निम्न है- 


ऊर्जा सेक्टर के सुधार के प्रथम चरण मे विद्युत परिषद्‌ को विभाजित कर तीन 
निगमो की स्थापना की जायेगी ये निगम इस प्रकार होगे- 


। तापीय उत्पाद निगम 
2 जलीय उत्पाद निगम 


3 पारेषण एव वितरण निगम 


द्वितीय चरण मे तापीय व जलीय उत्पादन निगमो को विद्युत गृह वार स्वतत्र 
उत्पादन कपनियो में विभाजित किया जायेगा इसी चरण मे पारेषण एव वितरण के लिए 
पृथक-पृथक निगम स्थापित किये गये। द्वितीय चरण मे ही पारेषण निगम को दो 
अलग-अलग कपनियो मे विभाजित किया। 


ऊर्जा सेक्टर मे सुधार के पहले कदम के रूप मे राज्य सरकार ने उठ5प्र० विद्युत 
नियामक आयोग का गठन किया है। यह आयोग विद्युत की दरो का नियमन, सेवा मे 
गुणवत्ता निरन्तरता विश्वसनीयता के लिए मानको का निर्धारण करता। आयोग के गठन 
से विभिन्‍न वित्तीय सस्थाओ से ऋण प्राप्त करने मे सुविधा मिलेगी तथा ऊर्जा क्षेत्रत्र में 
निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। आयोग के गठन से पावर फाइनेन्स 


कारपोरेशन से विद्युत परिषद को एक प्रतिशत कम ब्याज पर ऋण मिल सकंगा। 


ऊर्जा क्षेत्र के पुर्नगठन प्रस्ताव के अन्तर्गत बिजली व्यवस्था की एक बडे और 
अनियत्रित ढॉचे मे बदलकर छोटी-छोटी और अपने काम के लिए सीधे जबाब देही 
इकाईयो मे बाटा जायेगा ताकि यह साफ हो सके कि बिजली की हानि कहा से हो रही 
है इस व्यवस्था मे यह प्रस्तावित है कि बिजली जहाँ पैदा होगी जहाँ से बॉटी जायेगी 
और जहाँ से उपभोक्ताओ को मिलेगी वे तीनो व्यवस्थाए बिजली की अलग-अलग 
हिसाब रेखेगी। अलग-अलग प्रबन्ध चलाएगी और अपना फायदा नुकसान भी 
अलग-अलग रखेगी इसका परिणाम यह होगा कि बिजली के नुकसान या बिजली की 
चोरी जिस स्तर पर हो रही है उसे रोकने के लिए इकाईयाँ अलग-अलग अपनी 
जबाबदेही महसूस करेगी | 

नई ऊर्जा नीति के लागू होने पर कृषि क्षेत्र मे बिजली की दरो मे कोई वृद्धि 
नहीं की जायेगी और हमारी सरकार किसानो को और अधिक तथा सस्ती बिजली 
उपलब्ध कराने के कृत सकल्‍्प है । 

सुधारो के माध्यम से आगामी वर्षो मे ऊर्जा क क्षेत्र मे हम उत्तर प्रदेश को न 


केवल आत्म निर्भर वरन्‌ सरप्लस राज्य बनाने मे सक्षम हो सकंगे। 


वर्तमान (उत्तर प्रदेश के ) मुख्यमत्री कल्याण सिह ने ऊर्जा के पुर्नगठन को 
उचित बताते हुए कहा- 

ऊर्जा क्षेत्र का पुर्नगठन प्रदेश तीव्र गति से विकास हेतु एक अपरिहार्य कदम हे 
हमने यह निर्णय पूरी तरह प्रदेश की जनता के हित मे ध्यान मे रखकर लिया हे मै यह 
भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पुर्नगठन से बिजली कर्मचारियों के हितो पर कोई आच 
नही आयेगी । 

आई०डी०बी०आई० ने भी उत्तर प्रदेश मे स्थित परियोजनाओ को चालू वित्तीय 
वर्ष के पहले दस महीनों मे 922 करोड रूपये की ऋण सहायता मजूर की है मार्च तक 
इसके 4000 करोड रूपये तक पहुँचने की आशका थी। आई०डी०बी०आई० अपनी 
स्थापना से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की परियोजननाओ के लिए 44027 करोउ रूपये 
की सहायता मजूर की है। इस बैक द्वारा निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित की जा रही बिजली 
परियोजनाओ को अच्छी मदद दी है इनमे अलखनदा, विष्णु प्रयाग बिजली परियोजनाओ 
को अच्छी मदद दी है इनमे अलखनदा, विष्णु प्रयग बिजली परियोजना और रोजा पावर 
की 570 मेगावाट की परियोजना शामिल है बैक ने अप्रैल 98 जनवरी 99 तक उ0०प्र० 
की परियोजनाओ को कुल 922 करोड रूपये की वित्तीय सहायता मजूर की। 

यद्यपि उ०प्र० की विद्युत समिति योजर्नागत वर्षो मे काफी सुदृढ हुई है तथा 
इसके विकास से उ०प्र० की ग्रामीण तथा शहरी जनसख्या अत्यधिक लाभान्वित हुईं है। 
ग्रामीण तथा शहरी औद्योगिक इकाईयो मे बहुत वृद्धि आयी है। कृषि आधारित तथा 
अन्य उद्योगो का समुचित विकास हुआ है उ०प्र० का हथकरघा उद्योग देश का सबसे 
बडा उद्योग है। 

उ०प्र० मे मार्च 4996 तक 2,96,338 लघु इकाईयाँ स्थापित हुई है इनमे 
42,76097 व्यक्ति कार्यरत है इसी दिन तक राज्य मे 4664 मध्यम और भारी उद्योग 
अवस्थित है जिनमे 568382 व्यक्ति को रोजगार प्राप्त है। नवी योजना के अन्त तक 
उ०प्र० मे 4999-2000 तक 89 लाख गावो का विद्युतीकरण हो गया जो भार मे 
विद्युतीकृत गावो का १७०६ रहा। नवी योजना के अत तक कूल विद्युत उपभाग बढकर 


4999--2000 मे 2328 करोड किलोवाट /घटा हो गया। 


इलाहाबाद जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण् 


इलाहाबाद जिले मे विद्युत विकास उ०प्र० के विद्युत विकास के साथ जुडा ह। 
उ०प्र० विद्युत बोर्डड555 (959) बनने के बाद से ही सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से 
विकास सम्भव हो सका स्वतत्रता के पूर्व (4947) तक जिले के कुछ गिने घरो तथा 
उद्योगो मे स्थानों पर ही बिजली की उपलब्धता थी। 4950 के बाद ही यहा कुछ विद्युत 
का विकास हुआ और क्रमबद्ध विकास का प्रयोजन इलाहाबाद के विद्युत बोर्ड' के शुरू 
होने के बाद से हुआ। 60 के दशक से यहा विद्युत विकास तीव्र गति से हुआ क्योकि 
तब तक यहा उठ9०प्र० विद्युत बोर्ड की स्थापना हो गई। जिले मे प्रदेश के सबसे बडे 
बिजलीघर अनपरा से भी विद्युत पूर्ति होती है। जिले की विद्युत पूर्ति का भार “ओबरा 
बिजली घर' पनकी ग्रिड एक हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता के रिहन्द सुपर थर्मल 
बिजली घर, नेशनल थर्मल पावर सोनभद्र से होती है। 


जिले मे स्वतत्रता के पूर्व विद्युत प्राप्ति के लिए मात्र कोयले द्वारा सचालित विद्युत 
शक्ति गृह जो 4906 मे कानपुर मे स्थापित “ताप विद्युत केन्द्र” पर निर्भर होना पडता 
था। उसके बाद 4929 से 4937 के मध्य यहा 6 विद्युत शक्ति गृहो की स्थापना की गई 
(उत्तर प्रदेश मे) जिससे जिले के गावो की विद्युतीय स्थिति मे भी उजाले की किरण 
प्रस्फुटित होने लगी। चूँकि हमारे शोध अध्ययन का विषय जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 
विद्युतीकरण से सम्बन्धित है अत हमारा प्रयास जिले ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्युतीकरण पर 
किये गये कार्यों पर विशेष रूप से केन्द्रित है। 


इलाहाबाद जिले मे प्रथम तथा द्वितीय योजना काल मे विद्युत विकास अत्यन्त 
धीमा रहा। कुछ ही महत्व पूर्ण उद्योग तथा रिहायशी आवास मात्र ही प्रभावित थे। 
विद्युतीकृत नगरों की सख्या 2 तथा ग्राम तो सम्भवत विद्युत विहीन थे। परन्तु तृतीय 
योजना काल तक जिले मे बहुत तीव्रता से विद्युत विकास शुरू हुआ। विद्युतीकृत ग्रामो 


का प्रतिशत 40 हो गया तथा उसमे हरिजन बस्तियो की सख्या 80 थी। 


चतुर्थ योजना के अन्तर्गत विद्युत विकास मे बहुत तीव्रता आयी आरर विद्युतीकृत 
ग्रामो की सख्या का प्रतिशत 20% हो गया जबकि हरिजन बस्तियो 440 हो गईं। चौथी 
योजना के अन्त (73-74) तक जिले मे विद्युतीकृत ग्रामो के प्रतिशत मे 45% की वृद्धि 
हुई और यह 35% तक पहुँच गया जिसका प्रभाव जिले के कृषि सिचाई तथा घरेलू 
उत्पाद पर धनात्मक तथा गुणात्मक हुआ। जिनमे 4970-74 मे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 
499 (000) हेक्टेयर तथा सिचित क्षे० 450 (000) हेक्टेयर था। जबकि योजना के अन्त 
मे सिचित क्षेत्रफल 465 (000) हेक्टेयर हो गया। शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में थोडी कमी 
आयी जो 485 हजार हेक्टेयर हो गया। जबकि प्रति व्यक्ति जिला शुद्ध घरेलू उत्पादन 


470-74 में 285 रू० था 73-74 मे बढकर 400 (प्रचलित भावों पर रूपये मे) हो गया। 
पाचवी पचवर्षीय योजना 


पाचवी पचवर्षीय योजना काल के प्रारम्भ मे जिले मे विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत 
400% तक पहुँच गया। वर्ष 78--79 मे यह प्रतिशत 43 था 79-80 मे 50 जो योजना 
के अन्त मे 58% तक पहुँच गया जबकि योजना के अतिम वर्षो तक जिले मे विद्युतीकृत 
हरिजन बस्तियो की सख्या 4979-80 मे 402 तथा 80-84 तक 556 हो गयी। जिले के 
लिए निर्धारित कुल व्यय का “जिला सेक्टर योजनाओ के तहत परिव्यय आवटन' के 
अन्तर्गत 5% व्यय विद्युत पर निर्धारित किया गया जिसमे ग्रामीण विद्युतीकरण को 
प्राथमिकता दी गई। पाचवी योजना के अन्त तक जिले मे कुल 46 नगर विद्युतीकृत हो 
चुके थे जबकि कूल विद्युतीकृत ग्राम 2604 थे जिसमे 4957 गाव ऐसे थे जहा किसी भी 
प्रयोग हेतु बिजली उपलब्ध थी और 737 गाव ऐसे थे जिसमे एल०्टी० मेन्स लगा दिये 
गये | 


4979-80 तक कुल विद्युतीकृत हरिजन बस्तिया 402 थी। इस प्रकार कुल 
आबाद ग्रामो मे विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत 553 था। योजना के अन्त तक जिले में 


प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग 446 06 किलोवाट / घण्टा था। 


पाचवी योजना के अन्तर्गत जिला सेक्टर द्वारा विद्युत के लिए निम्न योजना 


बनाई | 


जिला सेक्टर मे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की योजना मे परिषद द्वारा 
निर्धारित मानक निम्न प्रकार स्वीकृत किये गये- 


4 राज्य विद्युत परिषद सामान्य योजना के अन्तर्गत सभी विकास खण्ड मुख्यालयो 


का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर करेगे। 


2 जिन विकास खण्डो मे 25% से भी कम क्षेत्रों का विद्युतीकरण हुआ है उन्हे 
प्राथमिकता दी जावेगी। यह सूचना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की भी 
उपलब्ध करायी जायेगी ताकि वह तदनुसार जिला योजना की प्राथमिकता 


निर्धारित कर सके । 


3, भारत सरकर के ग्रामीण विद्युतीकरण मे उन विकास खण्डो को प्राथमिकता दी 
जाएगी जहा ग्रामीण विद्युतीकरण 50% से कम ग्रामो मे हुआ है जिन विद्युतीकृत 
ग्रामो मे हरिजन बस्तियो मे विद्युतीकरण नही हुआ। है वहा नार्मल कार्यक्रम से 
धन उपलब्ध कराकर उन बस्तियो के विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जायेगा। 


जिले ने पाचवती योजना के अन्त मे विभिन्‍न कार्यो मे विद्युत ब्यौरा निम्न है। 


जिले मे पाचवी योजना के दौरान ऊर्जीकृत निजी नलकप » पम्पसेटो की सख्या 
।0948 थी। जिले मे राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण 
पर विशेष पैकेज तैयार किया गया। पाचवी योजना मे वर्ष 4979-80 तक कुल सिचन 


क्षमता बढकर 467343 हेक्टेयर हो गई। 


पाचवी योजना के अन्त तक विद्युतीकरण के कारण प्रमुख फसलो के उत्पादन 


और सिचित क्षेत्रफल मे वृद्धि के अनुपात को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते है| 
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इस प्रकार योजना के अन्त तक शुद्ध सिचित क्षेत्र से प्रतिशत 428 था। सकल 
सिचित क्षेत्र का सकल बोये क्षेत्र से प्रतिशत 373 था। इस प्रकार यह एक आशातीत 
वृद्धि थी। योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 4 94 हो गया। जिले मे 


34 मार्च 4980 तक 2430 पम्पिग सेट लगाये जा चुके थे। 


योजना के 80-84 वर्ष में विद्युतीकृत ग्राम (जहॉ किसी भी प्रयोग हेतु विद्युत 
उपलब्ध है 4,954 थी जबकि 84-82 मे यह सख्या 2033 हो गई। 4980-84 मे 
पम्पसेटो की सख्या 40,948 थी जो 4984-82 मे 44476 हो गई। जिले मे अतिम वर्षो 
80-84 तथा 84-82 तक विद्युतीकृत हरिजन बस्ती की सख्या 556 तथा 646 हो गयी 
थी। इसी क्रम मे विद्युतीकृत ग्रामो के प्रतिशत आबाद ग्रामो मे से 80-84 मे 55.3 से 
सीधा बढकर 57 6% हो गया जिले में विभिन्‍न कार्यो मे विद्युत उपभोग (कि०वा०घण्टा) 
का यदि अतिम वर्षों 980-84 तथा 84-82 मे तुलनात्मक अध्ययन करे तो स्थिति मे 


डेढ गुने की वृद्धि प्राप्त होती है। 


जिले मे ग्रमीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध मे सिचाई के लिए लगे पम्पसेटो की 
सख्या 4980-84 मे डेढगुना होकर 438 हो गयी। पाचवी योजना तक जिले मे 
विद्युतीकरण की स्थिति मे काफी सुधार हुआ तथा जिले के ग्रामीण अचलो में इस 


योजना से सामाजिक उत्थान मे विशेष तीव्रता आयी | 


तालिका-4 3३3 


पॉँचवी योजना के अन्तर्गत जिले मे विद्युतीकृत ग्रामो और ऊर्जीकृति पम्पसेटो की 










स्थिति (टेबिल 6 2) 
| विकास खण्ड विद्युतीकृत ग्राम जिसमे ऊर्जीकृत विद्युताकृत 
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जिले मे पाचर्वी योजना के अन्तर्गत (980-84) विभिन्‍न मदो मे प्रयुक्त विद्युत 














(किलोवाट/घण्टा) 
मद 4980-84.. | 4984-82... 4982-83 
घरेलू कार्य 38000 45077 हक 
स्कलाजा 
वाणिज्य सबधी रोशनी एव लघु शक्ति 4463 |. 4845 “288 | 
| आद्योगिक शक्ति 46970 _उ845... 2847 ; 
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था 2356... 2364 ऊपर 5, 
रे |... [57935 | 477643 [| अप्राष्त 
न 444745. | 4श57 ह 
सार्वजनिक जलकल एवं सफाई 8429 5820 


ः 


| प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग किलो० वाट० घटा | ॥20 ९ 437 | 





उपरोक्त आकडो से स्पष्ट है कि यद्यपि 5 वी योजना तक जिले मे विद्युतीकरण 
से जिले की स्थिति खासकर पिछडे लोगो हरिजन बस्तिया आदि मे काफी सुधार आया 
है परन्तु यह सुधार जिले के विभिन्‍न ब्लाको के सम्बन्ध मे काफी असमानता लिए हे 
कुछ ब्लाकों जैसे-धनूपुर, हण्डिया, प्रतापपुर, सैदाबाद, बहादुरपुर, बहरिया, फ्लुपर इन 
ब्लाको मे विकास की दर काफी तीव्र रही साथ ही विकास के प्रत्येक क्षेत्र मे समानता 
भी रही है जैसे विद्युतीकृत ग्राम, हरिजन बस्तिया तथा ऊर्जित नलकूप तथा पम्पसेटो के 


विकास | 


जबकि अधिकाश ब्लाकों की स्थिति विद्युतीकरण तथा उससे सम्बन्धित विकास 
के सम्बन्ध मे काफी असमा नता लिये हुए है उदाहरण- शकरगढ ब्लाक मे विद्युतीकृत 
ग्राम 404 (केन्द्रीय विकास विद्युत प्राधिकरण के अनु०) जबकि वहीं हरिजन बस्तिया जो 
विद्युतीकृत रही वो 68 है तथा ऊर्जित नलकूप मात्र 3% ही थे। ऐसी स्थिति अधिकाश 
ब्लाको मे देखी जा सकती है। 


छठी पचवर्षीय योजना 


छठी पचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों मे कुल योजना परिव्यय 4082 00 
करोड रूपये निर्धारित किये गये जिसमे जिला योजना के निमित्त 282 56 करोड रूपये 
जिला योजना के निमित परिव्यय निर्धारित किया गया। जिसमे 5% ग्रामीण विद्युतीकरण 
का लए निर्धारित किया गया। छठी योजना के अन्तर्गत जिला सैक्टर मे ग्रामीण क्षेत्रों के 
विद्युतीकरण की योजना मे परिषद द्वारा निर्धारित मानक निम्न थे- 


4 राज्य विद्युत परिषद द्वारा सामान्य योजना के तहत सभी पचवर्षीय योजना के 
अन्तर्गत सभी विकास खण्ड मुख्यालयो के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी 
जायेगी। यह सूचना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को भी उपलब्ध 
करायी जायेगी। ताकि यह तदानुसार जिला योजना की प्राथमिकता निर्धारित 


कर सके | 


2 भारत सरकार के विद्युतीकरण निगम की परियोजनाए उन जनपदो के लिए 
प्रस्तावित की जायेगी जिनमे कुल विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम 
है। 

3 हरिजन बस्थिो की विद्युतीकरण मे उन विकास खण्डो को प्राथमिकता दी 
जाएगी जहा ग्रामीण विद्युतीकरण 50% से कम ग्रामो मे हुआ है। वहा नार्मल 
कार्यक्रम से धन उपलब्ध कराकर उन बस्तियो के विद्युतीकरण का कार्य पूरा 


किया जायेगा । 


छठी योजना के प्रारम्भ मे 82-83 मे जिले मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 23 
किलोवाट / घण्टा रहा। इस समय तक जिले मे 48 विद्युतीकृत नगर हो चुके थे। जबकि 
कुल विद्युतीकृत ग्रामों की सख्या 3004 थी जिसमे किसी भी प्रयोग हेतु बिजली उपलब्ध 
है वो 2427 गाव थे। इस योजना मे वर्ष 82-83 तक 44878 ऊर्जीकृत निजी नलकूप 
और पम्पसेट हो गये। विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ 709 हो गयी थी इस प्रकार कुल 
विद्युतीकृत ग्रामों का आबाद ग्रामो से प्रतिशत 60.02 हो गया जबकि 84-82 में यह 
प्रतिशत 57 6 तथा 80-84 मे 553 था। जिले मे 82-83 तक विभिन्‍न कार्यो मे उपभोग 
मे लायी जाने वाली कुल विद्युत 84480 किलोवाट /घण्टा थी जो 4980-84 की 
458646 किलोवाट /घण्टा तथा 84-82 की 548449 किलोवाट /घण्टा से कही डेढ 
गुना अधिक थी। 82-83 मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 80-84 के 42 08 तथा 84-82 
के 437 किलोवाट / घण्टा की तुलना मे 225 व्यक्ति किलो /घण्टा हो गई। जिले मे 
यद्यपि छठी योजना के प्रारम्भ मे जिले के विद्युतीकरण मे उतनी तीव्रता नही आयी 
जितनी ग्रामीण विद्युतीकरण मे जिले मे विभिन्‍न कार्यो मे प्रयुक्त विद्युत उपभोग को आगे 


की सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है। 


जनपद मे पाचवी योजना के अन्त तथा छठी योजना के प्रारम्भिक वर्षो मे विकास 
खण्डवार विद्युतीकृत नगर, ग्राम, हरिजन बस्तियो का विवरण भी तालिका इसे स्पष्ट 
किया गया है। 


विद्युत मद के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण पर निर्धारित परिव्यय विद्युत उत्पादन 
क्षमता के अनुरूप तैयार किये गये थे। इसके लिए जिला सेक्टर की योजना में निर्धारित 
परिव्यय ही व्यय किया गया जिसकी सूचना राज्य विद्युत परिषद द्वारा दी जानी थी। 
वर्ष 4984-85 मे जिला योजना हेतु इलाहाबाद मण्डल के लिए जिला परिव्यय 3380 55 
तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का परिव्यय 294 80 लाख रूपये था जिसमे 
केवल इलाहाबाद के लिए जिला परिव्यय 956 80 लाख रूपये तथा राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार कार्यक्रम जिसमे ग्रामीण विद्युतीकरण विशेष रूप से सम्मिलित है 98 052 लाख 
रूपये व्यय राशि रखी गयी। इस राशि का 5% विद्युत तथा 5% सिचाई पर व्यय किया 
जाना था। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ग्रामो का विद्युतीकरण, हरिजन बस्तियों का 
विद्युतीकरण तथा नलकूपो का विद्युतीकरण सम्मिलित था। 
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छठी योजना मे जनपद मे विकास खण्डवार विद्युतीकृत ग्राम नगर एव हरिजन बस्तियाँ 
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जल अ कविरिध अल रा मल की बल 2 कल | । 
शजञ्णफ्ू्छ्फकााए 92 29 | 943 4७ 38 
कम बी! पिन बल वी की शशि ; 
चाका 2 24 93 
342 कि लू 
'करछना 
कोधियारा.. 
' जसरा 
| शकरगढ 
कोराव 20 
आर अल मम मा मम मा नि हक 
' माडा 36. ॥ 5 3 | 23 | 20 | 20 
हे “के पड अल. “पक नह अर किट लिकलल न कक पटक वा आस 
मेजा 39 | 9 4 |] । 7 कऋ 8५ 
पर पध अली पल हे हि 
उरूवा हट 26 439 33 80 

। । 

) + 5 पनमल | 060 # 2 5 28 5 । रा 

योग ग्रामीण ५ ण :। 874 44878 769 602 | 
योग नगरीय हे: 48 हु - तु के 
योग जनपद | 8 2427 874 4878 769 60 2 


। 


सातर्वीं पंचवर्षीय योजना : 


जनपद में वर्ष 4985-86 सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था। 


इस योजना के निर्देशक सिद्धान्त भी पूर्व की भांति मूल रूप से विकास की दर 
में वृद्धि, साम्यता, सामाजिक न्याय, आत्म निर्भरता, दक्षता और उत्पादकता में सुधार । 
सातवीं योजना का उद्देश्य ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों पर बल देगी जिनसे खाद्यान्न 


उत्पादन में वृद्धि आये, रोजगार के अवसर सूजित हो तथा उत्पादकता में वृद्धि हो। 


अतः सातवीं योजना की प्रमुख रणनीति नवीन कृषि तकनीक का प्रसार कर 
उत्पादक रोजगार सृजन चूँकि कृषि विकास के लिए जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश है 
अतः सृजित सिंचन क्षमता का पूर्ण उपयोग तथा अधिकतम सम्भावित सिंचन क्षमता की 
वृद्धि करना इन सबके लिए विद्युत विकास विशेषकर ग्रमीण विद्युतीकरण इस रणीनति 


का मुख्य तत्व है । 


विद्युत के मद के अन्तर्गत विद्युतीकरण में राज्य सामान्य कार्यक्रम ही केवल जिला 
सेक्टर की योजना है। 


सातवीं योजना कं प्रारम्भ में इलाहाबाद मण्डल का कूल व्यय 462638 हजार 


रूपये थे जिनमें इलाहाबाद जिले का व्यय 422525 निर्धारित किया गया। 


सातवीं योजना के कार्यकाल में वर्ष 85-86 में विद्युत की राज्य सामान्य योजना 
कतिपय जनपदों में समाप्त हो गयी थी। ऐसी जनपदों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्‍ 
अथवा आर०ई०सी० योजना के अन्तर्गत जो राज्य सेक्टर में वर्गीकृत है सभी ब्लाकों को 
ले लिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में विभाग के पास जो अवशेष कार्य 
थे उन्हें पूरा करने के लिए यथासम्भव वर्ष 4985-86 में शासन ने नवीन नलकूपों के 


लिए प्रति नलकूप 6.25 लाख रूपयें की धनराशि प्रस्तावित की। सातवीं योजना के वर्ष 


4986-87 की जिला योजना सरचना हेतु इलाहाबाद मण्डल की कुल 449 45 परिव्यय 
निर्धारित किया गया तथा 4649 35 लाख रूपये योजना सरचना हेतु परिव्यय निर्धारित 
किया गया जिसके अन्तर्गत इलाहाबाद जिले को 4478 34 लाख रूपये परिव्यय निर्धारित 
किया गया। जिसमे 4224 47 लाख रूपये योजना सरचना हेतु निर्धारित किया गया | 

सातवी योजना के वर्ष 4988-89 तक जिले मे ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र मे भी 
तीव्र विकास हुआ इस समय तक 2964 (केन्द्रीय विकास विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा 
के अनुसार) गाव विद्युतीकृत हुए। जबकि 4705 गाव ऐसे है जिसमे एल०टी० मेन्स 
लगाकर दिये गये है। विद्युतीकृत हरिजन बस्तियो की सख्या 4894 हो गयी। सिचाई के 
क्षेत्र मे भी तीव्र विकास हुआ इस समय तक 45434 ऊर्जित निजी नलकप / पम्पसेट 


लगाए गये। 
जिले मे विद्युत का प्रयोग (विभिन्‍न कार्यो मे) भी तीव्रता से बढा। 


जिले मे 4989-90 तक कृषि में विद्युत का 267389 हजार किलोवाट /घटा की 
दर से प्रयोग हुआ। जबकि सार्वजनिक जलकल एव जल प्रवाह उर्द्धन व्यवस्था पर 
484476 हजार किलोवाट »घण्टा विद्युत उपभोग हुआ। वर्ष 89-90 तक 3040 गाव 
(केन्द्रीय विकास विद्युत प्राधिकरण के अनुसार) विद्युतीकृत हो चुके थे। वही एल०्टी० 
मेन्स लगा कर दिये गये गावो की सख्या 4783 हो गयी। पम्पिग सेट 45830 हो गये | 
89-90 तक कुल आबाद ग्रामो मे विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत 843 हो गया जो छठी 
योजना के वर्ष 82-83 के 60 24 से डेढ गुना अधिक था। कुल विद्युत उपभोग मे कृषि 
खण्ड मे उपर्युक्‍त विद्युत प्रतिशत 289 था। छठी योजना मे 82-83 मे प्रति व्यक्ति 
विद्युत उपभोग 23 0% था जो 89-90 तक बढकर 499% किलो /घण्टा हो गया। प्रति 
हेक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि खण्ड मे उपयुक्त 5708 किलोवाट »घण्टा 
विद्युत का प्रयोग हुआ जिले से सम्बन्धित योजनाओ मे राज्य सेक्टर की योजनाओ के 
अन्तर्गत निम्न योजनाए बनायी गयी- 


। प्रजनन योजनाए 

2. पारेषण एव वितरण योजनाए 

3 सर्वक्षण विद्युत अनुसधान 

4 शोध एवं विकास 

5 लघु प्रजनन यौजनाए 

6 ग्रामीण विद्युतीकरण आर०ई०सी०सामान्य एम०एन०पी० आर०ई०सी० 
जिला सेक्टर योजनाओ के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण राज्य सामान्य 


योजना के अतिम वर्ष में विद्युत उपभोग मे भी तीव्र वृद्धि हुई। परन्तु 490-9॥ 
तक प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग घटकर 497 5 किलोवाट /घण्टा हो गया। जो 89-90 
तक 4999 4 किलोवाट /घण्टा था। दूसरी तरफ कृषि खण्ड में विद्युत उपभोग का 
प्रतिशत बढकर 33% हो गया। जबकि प्रति हेक्टयर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि 
खण्ड मे प्रयुक्त विद्युत किलोवाट / घण्टा विद्युत मे 400% से ज्यादा की वृद्धि हुई। 90- 
94 मे 673 6 कि०्वा० /घ० हो गया जो 89-90 मे 570 8 कि०्वा० /घ० था। वर्ष 90- 
94 तक कूल विद्युतीकृत ग्राम 3040 हो गये जो पूर्ण आबाद ग्राम थे। विद्युतीकृत नगर 


48 थे। इस समय तक विद्युतीकृत हरिजन बस्तियो की सख्या 2004 हो गयी है 


तालिका १.36 


सातवा योजना के अन्तर्गत जनपद मे विभिन्‍न कार्यो मे विद्युत उपमोग हजार 
किलोवाट/घटा 


टाल अनमनन--. अरक-+काकजनाननननन न 


; क्रस0 मद 90-94 
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0० कृषि 
जा कम कई 
7 सार्वजनिक जलकल एव जल प्रवाह. जलकल एव जल प्रवाह 9206562 34788 
उर्द्धन अल 


तालिका 4.37 
सातर्वीं पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले मे विद्युतीकरण से सिंचाई स्रोतो मे हुई वृद्धि की स्थिति 43 मार्च 986 तक 


.....>---++++++ 


: वर्ष/विकास | नहरो की राजकीय | निजी लघु सिचाई पर्वतीय क्षैत्रो में 


खण्ड लम्बाई नलक्‌प 
_....[ किग्मी० |. सखय गे _......... 
पक्के कुये | रहट सख्या पम्पिगसेट | निजी नलकूप 
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विकास खण्ड 4982-83 
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आठवीं योजना 
जिले मे आठवीं योजना का कार्य 92-97 से प्रारम्भ हो गया। जिले मे 89-90 
तक विद्युतीकृत ग्रामों की सख्या 3040 थी साथ ही एल०टी० मेन्स लगा कर दिये ग्रामों 
की सख्या 4783 हो गई। जो 90-94 में 3059 रहे, 4992-93 मे यह सख्या बढकर 
3876 हो गई। यह सख्या 4993-94 मे बढकर 3946 हो गई। अर्थात प्रत्येक वर्ष 


विद्युतीकृत ग्रामो की सख्या में तीव्र विकास हुआ | 


तालिका-] 38 


आठरवी योजना मे ग्रामो तथा नगरो के विद्युतीकरण की स्थिति 
| 
.. वर्ष विं0 ग्रामों की | आबाद हरिजन विद्युतीकृत | एल0टी0मेन्स अर्जित निर्जी 








ह्ठ न । 

सख्या (के० .' विद्युतीकृत | बच्तिया | नगर | लगे विद्युतीकृत | नलकूप/पम्पसेटो 

वि0प्रा0 द्वारा | ग्राम ग्राम की सख्या | 

परिभाषित) । 
मील ७ नया: 
. के ४ ह |. 2 4 5 6 हे 
मन न थ अमल न आमजन कब 
| 94-92. 3059 क्‍ 3059 2028 48 4809 |. 46490 ल्‍ 
। । 
. 92-93. 3076 3076 | 2049 4837 47456 
93-94 . 3094 | 3094 2066 49 4835 47834 
क्‍ क्‍ 
। 94-95 : 3094 3094 2072 4895 48१5] 
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जनपद मे आठठविी योजना के अन्तर्गत विभिन्‍न कार्यो मे प्रयुक्त विद्युत (हजार कि0/घटा) 





4990-9॥ 4994-92 | 4992-93 | 4993-94 | 4994-95 





क्र०स0० 
| 





389403 222950 256740 


60440 56220 43038 


| ॥40440.. 456900 


42860 49563 4990 426/0 
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। ॥ घरेलू प्रकाश एव लघु विद्युत शक्ति 67893 
- “ [वाणिज्यिक प्रकाश एव लघु विद्युत शक्ति 








4995-96 


256450 


80878 


457820 


24832 


288790 


384545 


395020 
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जनपद मे विकास खण्डवार विद्युतीकृत ग्राम नगर एव हरिंजन बस्तियाँ 


रन्‍न्‍्न्‍कमन- अफननन 4950 ४9 9४28 कि िणचछ४ था कमा 9प्,७ ७ िििषाा ७9४72 ##ऋए 























| | | 
प्ठ पिक्तारा' विशुतीकत गाम । उर्जकरत निजी |. विद्युपीकृष 
खण्ड &#ऋष कं “| नलकूप,पम्प हरिजन बस्तिय 
' के लिए बिजली | एलब्टी०्मेन्स० | ट 
। शीत: 6॥/ ० के 5०/030%7%520 अमन: जम उपलब्ध है. | लाग दिये गये हे 
|] । 
। 2 3 4 5 
| का न >+ ++ -- 3७७७७४७७७७७७४७७७७७७#७#७#७##८७9899७७७७७#-#2#2७0 ७८७७2 ४ उप जज आर इक 8 २3 सर 3 २० अर 2 कक अस कंम कक 
विकास खण्डवार 4995-96 
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नर्वी पचवर्षीय योजना 


अब जब देश में नवी योजना (जनवरी 4999) से लागू कर दी गई तो प्रदेश 
सरकार की ऊर्जा नीतियो में भी फेर बदल हुआ यद्यपि देश तथा प्रदेश सरकार की 
विद्युत नीतियो के उद्देश्यों में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 


इन्ही उद्देश्यों को ध्यान मे रखते हुए जनपद मे नौवी योजना के अन्तर्गत भी 
ग्रामीण विद्युतीकरण पर विशेष पैकेज तैयार किये गये । 

वितरण सगठन से जनपद की खराब व्यवस्था (विद्युत) को सुधारने की दिशा मे 
कई प्रयास किये गये | 


एक वर्ष के अन्तर्गत अप्रैल 98 से मार्च 99 तक मे पाच करोड बाइस लाख रूपये 


खर्च हुआ | 





अआक आया अफताा ५ लि कर 5 अमल लक नम श लत '22७७--+००-ददकक कमीशन 42 ब ९ काव्य > दे प न कामलाव कल भथाभ ७०३० १३ कक कम 
योगजनपद. 3455 | ॥9600 |. (8953 | योग जनपद 3455... 4960 48953 2487 








। 


| 


नगर की विद्युत वितरण की सुचारू रूप देने के लिए पारेषण और वितरण 
सगठन ने मिन्‍्टो पार्क पावर हाउस के 20 एम०वी०ए० 432/33 के०वी० के ट्रासफार्मर 
लगाया। 26 मार्च 4988 को इस कार्य पर कूल 4 करोड 48 लाख खर्च हुए दूसरा 
ट्रासफार्मर 20 एम०वी०ए० 432/44 का जनवरी 4999 को लगा जिस पर 86 लाख खर्च 


आया जिससे 32 हजार किलोवाट विद्युत की व्यवस्था बढी | 


वितरण सगठन ने अप्रैल 98 से मार्च 99 के बीच विद्युत सुधारर व्यवस्था मे एक 


करोड 76 लाख 57 हजार रूपया खर्च किया । 


इस योजना काल तक शहर की दो स्वीकृत योजनाए भी पूरी कर ली जाएगी 
जिसके लिए 40 करोड रूपये व्यय होगे। इलाहाबाद कैट मे 220/432 के०वी० 400 
एम०वी०ए० के दो ट्रासफार्मर लगाने की स्वीकृत वर्ष 4998 मे ही मिल चुकी थी जिसका 


कल खर्च 25 करोड रूपये था। 


तालिका-व 47॥ 


नर्वी योजना मे जिले के विभिन्‍न कार्यो मे विद्युत उपभोग 
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5 रेल (टैक्शन) 328869 |. 37377 37352 | 


उ हलनलजककननननन.. शत सनक ि] जन असलनन... रकम कमा 


8 कृषि 346569 उ3904924 |. 342724 


7 | सार्वजनिक जलकल एव जल प्रवाह उर्द्धी | 95408 956]]7 38342 
व्यवस्था 


जोश 27429 3358556 | 42666589 
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ऊजीकृत नलकूप 
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इलाहाबाद में कृषि क्षेत्र में विद्युतीकरण का योगदान 


जनपद जहाँ कृषि ही ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख व्यवसाय हं। मे विद्युतीकरण से 
कृषिगत क्राति आ गईं जिसका प्रभाव जनपद की ग्रामीण जनसख्या पर बहुत परिलक्षित 
होता है। जिले मे जो कार्य व्यक्ति सचालित था विद्युतीकरण से अब वे मशीनो कं द्वारा 
सम्पन्न किये जाते है। जिसके परिणाम कम समय मे अधिक कार्य का प्रतिफल प्राप्त हो 
रहा है। विद्युतीकरण सर्वाधिक सिच्राई, फसल की कटाई, मड़ाई आदि कार्यो मे मदद 
मिली जिले के कुल 7264 वर्ग किमी० के क्षेत्रफल मे 3023 वर्ग किमी० का ग्रामीण 
क्षेत्रल है। इस पर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल लगभग 470 किमी० है। जिले मे 
विद्युतीकरण के साथ-साथ जिले मे कुल विद्युत उपभोग का 24 3% विद्युत का प्रयाग 
(2000-04) कृषि क्षेत्र मे किया गया। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 2604 (2000-04) में 
था। प्रति हे० शुद्ध बोये क्षेत्रफल कृषि खण्ड मे प्रयुक्त विद्युत (4999-2000) मे 823 7% 


थ्था। 


60 के दशक मे शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल 4234* किमी० थे जो ७० के द शक के 
शुरू में ही 473 हो गये। इनमे अगले वर्षो मे निरन्तर वृद्धि होती रही। 


तालिका से स्पष्ट है कि विद्युतीकरण के कारण सिचाई सुविधा हो जाने से अब 
खेतो को एक से अधिक बार बोया जा सकता है। विद्युतीकरण से जिले मे पारम्परिक 


सिचाई की जगह पम्पसेटो का प्रयोग बढा है | 


जिले क कृषि क्षेत्र क्षेत्रफल का सर्वेक्षण करने पर 4990-94 मे शुद्ध बोया गया 
क्षेत्रफल 476 हजार हेक्टेयर था। 99-02 मे 370 हेक्टेयर पर हो गया। प्रति हेक्टेयर शुद्ध 
बोये क्षत्र पर कृषि खण्ड में उपयुक्त विद्युत (99-02) 8237 (कि०्वाट/घटा) उदा० के 
तौर पर 4990-94 मे कृषि उत्पादन के अन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादन 989 हजार मीटर टन, 


99-00 में 4067 मीटरीटन (4999-2000) 4076 हजार मी०टन गन्ना 457 हजार मीटरी टन, 


तिलहन 4 हजार मीटरी टन और आलू 296 हजार मीटरी टन पेदा हुआ जो पिछले 40 


सालो के कृषि उत्पाद न की तुलना मे रिकार्ड उत्पादन रहे है। 


जिले के क॒ल क्षेत्रफल का 54 5% (4989-90) तथा 65 % (4990-94) 67 6% (99- 
00) शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल था। इस सकल बोये गये क्षेत्रफल मे वाणिज्यिक फसली के 
अन्तर्गत का प्रतिशत 80-90 के शदक मे 39% से 48% तक था 90 के दशक मे 50% 
रहा। 99 में 45% रहा जबकि खाद्यान्न फसलो का उत्पादन (औसत) 437 कुन्तल 


(4989-90) 45 9 कुन्तल 4990-94 में 46,9% (98-99) 20 4% (99-00) था | 


80 तथा 9०0 के दशको मे प्रति व्यक्ति उत्पादन पर निगाह डाल तो यह वृद्धि 
गुणात्मक रही है। प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन 452 4 प्रति व्यक्ति उत्पादन (किग्रा०) 
204 4 (99-00) 4990-94 था। दाले, 222 किग्रा० प्रति व्यक्ति (98) 242 किग्रा० प्रति 
व्यक्ति था। 


उपरोक्त उत्पादन मे कुल विद्युत उपभोग का 28 9% विद्युत (4989--90) में 
प्रयुक्त हुआ जबकि यही प्रतिशत 4990-94 मे बढकर 33% हो गया। यद्यपि 4994-92 मे 
यह प्रतिशत घटा परन्तु उपरोक्त आकडे स्पष्ट करते है कि विद्युत उपभोग का कृषि मे 
प्रतिशत निरन्तर बढा ही हे जिसका खाद्यान्न उत्पादन मे विशेष प्रभाव पडा। यदि प्रति 
हेक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि खण्ड मे प्रयुक्त विद्युत का प्रतिशत के देखे 
तो 80 के दशक मे काफी तीव्रता आयी है। 99-00 तक 243% था। विद्युतीकरण ने 
सिचाई के क्षेत्रफल पर भी विशेष प्रभाव डाला है। शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल मे शुद्ध 
सिचित क्षेत्रफल का प्रतिशत 55 7% (4989-90) मे था जो 90-94 मे बढकर 57 5%, 74 3 
(99-00) हो गया। वही सकल बोये गये क्षेत्रफल सकल सिचित क्षेत्रफल के प्रतिशत मे 
भी निरन्तर वृद्धि दर्ज की गयी, जो क्रमश इस प्रकार की 4989-90 मे 557 तथा 
4990-94 में 576% तथा 4999-2000 में 732 हो गया । जनपद मे व्यक्तिगत नलक्‌प 


तथा पम्पसेट की सख्या 4999-2000 मे 54054 थी | 
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जनपद मे विकास खण्डवार विभिन्‍न साधनो द्वारा सखरोतानुसार वास्तविक सिचित 
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जिले मे नवी योजना के अन्तर्गत 4999---2000 तक में रवी की फसल मे बोये 
गये गेहूँ का क्षेत्रफल 208548 हे० चावल (खरीफ की फसल) का क्षे० 205329 तथा 
जायद की फसल कं अन्तर्गत दालो का उत्पादन ६६१७२ हे० जबकि शेष अन्य फसलो का 
क्षेत्रफल 4873 हे० था। 4999-2000 तक मे खाद्यान्न फसलो की औसत उपज 204 
हजार कनन्‍्तल थी। कुल विद्युत उपभोग मे कृषि खण्ड मे उपयुक्त विद्युत का प्रतिशत 


2000-04 मे 24 3 रहा । 


जनपद में 70 के दशको के समय मे प्रयोग मे आने वाले कृषि यत्रों और 
उपकरणो में निरन्तर सुधार हुआ तथा उनकी सुख्या मे वृद्धि हुई ये पूर्णत विद्युत 
चालिस है इनके प्रयोग से कृषको को कम समय में अधिक परिणाम तथा कम मेहनत 
करनी होती है यद्यपि 70 के दशक मे इन उपकरणो के प्रयोग का प्रतिशत कम रहा 


परन्तु अस्सी के दशक मे इसमे तीव्रता वृद्धि हुई । 


90 के दशक मे इनमे आशातीत सफलता मिली तथा इसका प्रयोग कई गुना 


बढ गया। जो तालिका से स्पष्ट है। 


तालिका- 4 44 


जनपद मे विकास खण्डवार कृषि यन्त्रव उपकरण- (पशुगणना वर्ष ॥997) 


>++८ नह बहने 7 अलके पपन लक न] 45% 30350 उधा ४४० कं 30225 2205 780-क जा अदक 24002 3254२: 00% 4 अब क2ा 2 ८2८०:-२२2432: नम 
॥ 


। 





नल न >ननुगिगानागए लश दाग वतन जनिनकनननननननानननननगी वि... पिएं ४ अधि कितधनन ऑन कण जम 





































बी जा 5 अल“ हक अकाल स्तर स्प्रयर उन्नत... ट्रक्टर 
हम तथा , अशीग राख्य, | वा जाई 
कल्टीवटर |, मशीन ' ५. आल 
| मी हल न्‍त।. अममप०+ ल्‍> &४*>5 है] रह बक नि अक्रक बह... हे न्क के न. शनि करममाल फनकलनतक आकी आन लक 3 ओह दी वनीग कम .3 मत. जलता कक कण 
4988 . 264494 | 55475. 4508 , 28505. 5634 | 42934 3709 , 
िलणज:क्‍3य:जजज- 5 .. दवा29।. 22803 |. छछ45. 43363... 5028 बन द 
4993 |... 208742 . 48694. 4429 ।. 22803 | 6545 । 43363 5028 
२०२२ कुक ३ मत अत न गज 
4997 437670 | 56442,. 6228 ,. 4084 43674 53676 । 5973 | 
विकास खण्डवार 990 00 
न लक न 
कोडिहार |. 7435 | 7435 4803 |. 393 . 4803 | 393 | 572| ॥ 4572 | 065 | 998 225 
हे।लागढ |. 7श 5467 | 379, 4346 | 4086. 886 254 
नर | | 
| मऊआइमा ।77 | ॥2454 | 382 | 7429 | 4320 | 852 469 
सोराव 2528 | 7348 ' 372. 4439 | 4974| 820 480 
वहरिया |. 9044 | 5248 | 360 4646 675 965 342 
| । 
कलर मिलिए व कि कक नरक 
पतन खत प्रता का जय जा पा का |... 905 3897 |. 363 2690 | 582।[ 878 285 
3. अल जे... के... के. आ.० की... की. कक 9607 | 3857 | 346, 2398 | 548 | 4042। .._ 278 
। | 
| प्रतापपुर 8275 4864. 285 |। 4679 | 382 854 | 206 
जय का के के आओ ___ 2७ 
सदाबाद 8657 4935 . 230 | 2830 | 698 





































































: धनूपुर ।. 65387/ 4580, 268. 2050 
कप रह मजे न मम लक मम टिडीक मी इक फछ बम , 
हडिया 5427 679. 246 2849... 345 [| 4055 76 ' 
पाया 7प7पापणणय पिया पणयपपरपिफपैैपखपयपखः ८ दयिहजज--जय  ७उः 
जसरा 7509 400 |. 245... 4734 486 | 820 230 
रमन जल दल दल उदय का अल ारयपतता कदर पर पक उप कमल सा पक पा अप शा 42 * 22 लथ पलक मल 
 शकरगढ |... 9409 ' 4344 |. 354 354... 4246 | 348 2880 , 504 | 
चाका | उ896 .... 84... 276. 2630 | 348 082... 460. 3896 974. 276 2630 348 | 4082 | 460 
8 अर कमल 5 की / की के तकान लि अल ह भलकिन मम और हे अ निकिक आ 5. लए अपर लग कीट कह जलता जी ललिक, ०९ कम शत जी कक 80! पक अब मिट अजीत (22 जिन मम कल नम रन जज हा 
करछना 4590 | 228 | 284, 723 | 382 | 4235 244 आओ) 
3 2 मी अर. शक अर क्षा का छ्गा जन कह 
कोधियारा 588 | 270 ._ 286 204 |. 975 | 4097 294 | 
है: ५ पलक परम सने+ ०5६ ६ डे: 20 अल आल हर का 0 2 अमल व आल अल लक ल अर मी जगा 
, उरूवा ह। 3577 785 2346 | 365 [ 4678. 343 | 
मेजा 8785 |... 568 |. 286 2672 8630 486 | 
| कोराव 43770 250 3470 42944 843 | 
| मान्डा 7309 4939 2... 353 
दा बा भ अं जुक 
' योग ग्रामीण 434766 | 54646 | 6087 नि 3022 53042 5834 
नगरीय हद कम की आह क्‍ 4796 447 | 652 [| 634 439 
अत 7 निकल 4 न पक 
क्‍ योग जनपद 37670 ] उतर ः | 5 53676 | 5973 | 
+ दल लि फिर हे पल तप पा टवब का | 


| 


जनपद में 84-82 तक शीत भण्डारों की कुल सख्या 28 थी जो जनपद की 
उपज को सरक्षित करने के लिए अपर्याप्त थी इस सख्या मे आगे के वर्षों मे तीव्र वृद्धि 
हुई और 90-94 मे यह सख्या 30 हो गई। अभी तक यही हे। वर्ष 83-88 तक शीत 
भण्डारों की कुल क्षमता 43853 मी०टन थी। जो 90 के दशक में बढकर 4378 मी० 
टन हो गई | 


नगर मे 95-96 तक कुल 46 शीत भण्डार हो गये जबकि 82-83 मे भी यह 
सख्या 46 थी उस समय नगरीय शीत भण्डार की कुल सख्या 72468 थी जो वर्तमान मे 
भी है 82-83 तक ग्रामीण शीतगृह 42 थे जो 95-96 तक 4१4 हो गये है तथा क्षमता 
65890 मी० टन हैं जो 82-83 के 59390 से 4'/, गुना ज्यादा है। जिले मे (2000-04) 


तक शीत भण्डारो की सख्या 6025 हो गयी। 


उपरोक्त सुविधाओ के अतिरिक्त कृषकों को अन्य अपरिभाषित सुविधाएव प्राप्त 
हुईं| विद्युतीकरण के बाद कृषक को कृषि को स्वरोजगार हेतु चुनने मे अधिक लाभ 
प्राप्त हुआ क्योकि वर्तमान कृषि प्रकृति पर निर्भर न होकर मशीनौकृत हो गई जिसका 
परिणाम 70 के बाद के दशको के कृषि उत्पादन से परिलक्षित होता है। 


जिले में ग्रामीण तथा लघू और कटीर उद्योग में 
विद्युतीकरण कर योगदान 


प्रदेश के त्वरित एव समन्वित आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक एव निजी 
क्षेत्र के बडे-बडे उद्योगो की स्थापना के साथ लघु लघुतर ग्रामीण एव दस्तकारी 
उद्योगो का तेजी से विकास हुआ। देश के कुल हस्तशिल्प उत्पाद का लगभग छठा 
भाग उत्तर प्रदेश मे निर्मित होता है। उ०प्र० मे कालीन ओटोमेटल, वेयर, काष्ठकला, 
चिकन, जरी जरदोजी कलात्मक पटरी, एबोनी, कार्विन, हे। इस क्षेत्र में लगभग 7 लाख 
करीगर कार्य कर रहे है, जिनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 880 करोड मूल्य की हस्तशिल्प 
वस्तुओ का उत्पादन किया जाता है। जिसमे 400 करोड रूपये से अधिक का निर्यात 
प्रतिवर्ष होता है। 


हथकरघा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण कूटीर उद्योग है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु 
और आन्ध्र प्रदेश के बाद सर्वाधिक बुनकर जनसख्या तथा सर्वाधिक हथकरघा वस्तु 
उत्पादन करने वाला राजय है। प्रदेश का लगभग 45 लाख बुनकर इस उद्योग से 
जीविकोपार्जन करते है। प्रदेश के हथकरघा निगम का वार्षिक टर्न ओवर बराबर बढ़ता 
जा रहा है उ०प्र० निर्यात निगम जो मूलत प्रदेश के औद्योगिक शिल्प उत्पाद न, विपणन 
व निर्यात हेतु स्थापित किया गया है। पूरे भारत वर्ष मे फैले हुए अपने शो रूमो के द्वारा 
कार्यरत है प्रदेश के चर्तुमुखी विकास के लिए उठ०प्र० लघु उद्योग निगम उठ०प्र० राज्य 
ब्रासवेयर निगम, उ०प्र० अल्पसख्यक, वित्तीय एव विकास निगम, उ०प्र० वित्तीय निगम, 
उ०प्र० राजय वस्त्र निगम उ०प्र० सीमेन्ट निगम तथा उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम 
सक्रिय रूप से कार्यरत है। उ०प्र० मे लघु तथा कूटीर उद्योगो मे सर्वप्रमुख हथकरघा 
उद्योग, चर्म उद्योग लकडी व फर्नीचर उद्योग है इसके अतिरिक्त पीतल व अन्य धातु 


उद्योग है। चर्म उद्योग जो एक समय केवल कुटीर उद्योग के रूप मे था अब इस क्षेत्र मे 


अनेक आधुनिक और लघु एव मध्यम क्षेत्र की इकाइयाँ लग चुकी हे। जिसमे ट्रेनिग, 
फिनिशिग व क्रोम ट्रेनिंग इत्यादि होता है। उ०प्र० चर्म विकास एव विपणन निगम द्वारा 
प्रदेश के चर्म उत्पाद में तकनीकी उच्चीकरण के उद्देश्य से बस्ती फतेहपुर, उन्‍नाव में 
सामूहिक सुविधा कंन्द्र स्थापित किये गये। खादी एव ग्रामोद्योग क्षेत्र मे भी उल्लेखनीय 
प्रगति हुई है। खादी एव ग्रामोद्योग क्षेत्र की परिधि मे केवल 26 उद्योग थे। पर अब कोई 
भी उद्योग चाहे वह विद्युत या बिना विद्युत से उत्पादन करता हो जो ऐसे स्थान पर 
स्थापित किया जाय जहाँ की आबादी 40,000 से अधिक न प्रति रोजगार के अवसर पर 
कुल स्थाई पूँजी निवेश 45000 रूपये से अधिक न हो ग्रामोद्योग की श्रेणी मे आयेगे। 
और उनको विभिन्‍न विशिष्ट सुविधाए जेसे बहुत कम ब्याज दर पर ऋण इत्यादि की 


सुविधाए अनुमन्य हो गया । 


मार्च 4996 तक प्रदेश मे 296338 लघु इकाइयाँ स्थापित हुईं है। जिसमे 2597 
करोड रूपये की पूँजी लगी हुई है। आठवीं योजना के अन्त तक प्रदेश मे 3 लाख लघु 
औद्योगिक इकाइयाँ 5 लाख खादी ग्रामोद्योग इकाइयाँ एव 500 के लगभग मध्यम एव 
वृहद औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर रू० 20 हजार करोड का पूजी निवेश करने एव 


३० लाख रोजगार के नये अवसर सृूजित करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया था। 


प्रदेश में 92-93 में 32807 इकाइया स्थापित की गयी और 470 लाख राजगार 
क्षमता का सृजन हुआ तथा 4994-92 में 43965 दस्तकारी इकाइयाँ स्थापित की गई 
जिनमे 47420 रोजगार क्षमता का सृजन हुआ था जबकि 4994-92 मे 43965 दस्तकारी 
इकाइयाँ स्थापित की गई जिनमे 47420 रोजगार क्षमता का सृजन हुआ था। 2000-04 
मे 403 हजार लघु उद्योग स्थापित किये गये तथा कार्यरत व्यक्तियों की सख्या 4450 


(मात्रा 2000-04 तक, केवल एक वर्ष) 


उ०प्र० लघु एव कुटीर उद्योगो तथा हस्तकला के सुन्दर नमूने तेयार करने क 
लिए सदास से प्रसिद्ध रहा है मार्च 4996 के प्रदेश मे 296338 लघु इकाइयाँ स्थापित 
हुई है जिनमे 2597 करोड रूपये की पूँजी लगी हुई है इन उद्योगो मे खादी गजी, गाढा, 
कपडा, तोलियाँ, चादरे गमछे, चमडा व जूते बनाना, ताँबे पीतल के बर्तन आदि शामिल 
है। 


इलाहाबाद जिला जो कि प्रत्येक दृष्टि से राज्य मे एक विशेष महत्व रखता है 
मे लघु तथा ग्रामीण उद्योगो का तीव्र विकास हुआ इसके कारण जिले की बेरोजगारी 


सख्या मे काफी कमी आयी । 


जिले मे इत्र व सुगन्धित तेल बनाने ब्रुश बनाने तथा सूती वस्त्र उद्योग मे प्रदेश 


की ग्रामीण जनता सलग्न है जिले मे केन्द्र सरकार के कुछ प्रमुख प्रतिस्थापना जैसे - 
उर्वरक कारखाना | 
2 भारत पम्प और कम्प्रेसर्स नैनी (इलाहाबाद) 
3 इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज नैनी 
4 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल (नैनी) 


जिले में 4980-84 में कार्यरत कारखाने 476 थे जिनम 475 कारखाने ऐसे थे 
जिनसे रिटर्न प्राप्त हुआ। जिले मे 4980-84 तक लघु औद्योगिक इकाइयो कारखाने थे 
जिनमे 29294 व्यति को रोजगार प्राप्त हुआ। ग्रामीण उद्योगो ने तो वृहद उद्योगो का 
स्वरूप ले लिया है ग्रामीण उद्योगो ने तो वृहद उद्योगो का स्वरूप ले लिया है ग्रामीण 
विद्युतीकरण से इन उद्योगो को बहुत फायदा मिला इनके स्वरूप जो पूर्णतया पारम्परिक 
थे उनमे बहुत सुधार हुआ। 


जिले में छठी योजना तक 440740 सावती योजना मे 246254 लघु तथा कूटीर 
उद्योग हो गये थे। 


तालिका- 4 45 


जनपद मे नर्वी योजना के अन्त मे लघु उद्योगिक इकाईयाँ, खादी ग्राम उद्योग इकाईयाँ 
एव उनमे कार्यरत व्यक्ति 
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तालिका- .46 


जनपद मे औद्योगिकरण की प्रगति 
(कारखाना अधिनियम 4948 के अन्तर्गत पजीकृत कारखाना) 


हि अनीता िलन मनन ७ ननन-पन--मे- जन उन हक जमनमममंन«काममकरनमन कम पान समक्‍नसकानानन-नननाकन 3. स्‍रल्‍क-॑नन्‍नन्‍ममक-क, 
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इलाहाबाद जनपद के चयनित 
सर्वेक्षित .ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं 


पर विद्युतीकरण का प्रभाव 


प्रश्न सख्या १ के अनुसार सर्वेक्षित गृहो मे कुल विद्युत उपभोक्ताओं की गण-। 
करने पर गगापार के प्रतापपुर ब्लाक के थानापुर (विकसित गाव) में कुल सर्वक्षित गृही 20 
में से 49 मे विद्युत का उपयोग होना पाया गया है अर्थात्‌ 905% घरों मे विद्युत का 
उपयोग हुआ। इसी प्रकार गगापार के ही अनुवॉ अविकसित ग्राम के (प्रतापपुर ब्लाक) क 
कुल सर्वेक्षित 49 गृहो में से 47 घरो मे विद्युत का उपयोग होना पाया गया। मात्र 2 घरों 


में विद्युत का उपयोग नही हुआ। 

इसी प्रकार यमुनापार के चटकहना (विकसित ग्राम) (करछना ब्लाक) में कुल 
सर्वेक्षित 9 घरो मे समस्त गृहो में विद्युत का उपयोग होना पाया गया। 

जबकि अविकसित ग्राम निरिया (करछना) मे 25 घरो के सर्वक्षण में मात्र 23 घर! 
में विद्युत का प्रयोग हुआ केवल 2 घरों मे विद्युत के उपभोक्ता नहीं थे। 


अत इस कथन की पुष्टि होती है कि ग्रामों में विद्युत के उपयोग मे आशातीत 
वृद्धि हुईं | 


इसका स्पष्टीकरण सारणी मे दर्शाया गया है - 


निम्न सारणी सर्वक्षित ग्रामो के सर्वेक्षित घरो में विद्युत उपयोग का होना और 
विद्युत उपयोग का न होना दर्शाती है- 


क्रगम्स० | सर्वे० ग्रामो के नाम कुल सर्वे० विद्युत विद्युत अनुपयोग 


उपयोगकर्ता 
माला 
ता 
23 
पा 


घर 





सारणी से स्पष्ट है कि गगापार के अनुवा तथा थानापुर मे क्रमश 88 8% तथा 
94 5% विद्युत उपभोक्ता है। जबकि यमुनापार के चटकहना और निरिया गाव में 400% 
तथा 92 4% विद्युत उपभोक्ता है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित गावों में 92% तक 
विद्युत के उपभोक्ता है। 

सर्वेक्षित ग्रामो में विद्युत का उपयोग घरेलू उद्देश्य व्यावसायिक उदृदेश्य एव कृषि 


उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से किया जाता है जिनका सारणीयन निम्न प्रकार है। 





विद्युत उपयोग 


घरेलू | घरेलू घर मे | कृषि | व्यवसाय 
व्यवसाय।| क॒षि | व्यवसाय। व्यवसाय बाग 


4 | गगापार कि 
अनुवा ग्राम 
हू ब्लाक 
ब्लाक 


्िणणाएए 
जतपा गहन ऋममान कमा कक 


यमुनापारा. | 


बलकहनो 2 

करछना ब्लाक 
निरिया 

करछना, ब्लाक मं 


/ 


सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित गाँवों मे विद्युत का सर्वाधिक उपयोग घरो तथा 
कृषि कार्यों में सर्वेक्षित काश्तकारों ने किया। गगापार के अनुवा गाव मे कुल सर्वेक्षित गृह 
49 में से 8 लोगो ने घर तथा कृषि में साथ-साथ विद्युत का प्रयोग किया। जबकि थानापुर 
में 20 सर्वक्षित गृहो मे 7 लोगो ने। वही यमुनापार के चटकहना गाव में 9 घरो मे कल 6 
लो ने तथा निरिया में कुल 26 घरों में 6 लोगो ने मात्र घरो व कृषि में मे विद्युत का 
प्रयोग किया। इसी सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि घर-व्यवसाय-कृषि में एक साथ 
विद्युत का उपयोग करने मे निरिया ग्राम सबसे आगे था, यहाँ 8 सर्वक्षित उपभोक्ताओं ने 


विद्युत का प्रयोग घरेलू व्यवसाय तथा कृषि मे किया। जबकि चटकहना में 2 घरों में तथा 


गगापार के अनुवा में भी दो घरो मे प्रयोग हुआ। वही गगापार के थानापुर में 3 घरों में 
विद्युत का प्रयोग तीनो मदों मे हुआ | 


इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण लोग न केवल घरेलू उद्देश्य के लिए 
विद्युत का प्रयोग कर रहे है बल्कि वे कृषि तथा व्यवसाय मे भी विद्युत उपयोग करने लगे 
हे। ु कृषि में उपयोग फसल की आर्थिक लागत को कम करने में विद्युत सहायक हुईं है 
सर्वेक्षण ग्रामीणों ने स्वीकार किया कि अब रबी, खरीफ तथा जायद फसलो के उत्पादन मे 
वृद्धि हुई है विद्युत पम्प सेटों से सिचाई के कारण अतिरिक्त फसल तथा केश काप, सब्जी 
आदि भी उगाने लगे साथ ही मूँगफली मशूर आदि अधिक आय वाली फसले उगानी शुरू 
कर दी। और व्यवसाय मे विद्युत ने ग्रामीण की आर्थिक गतिविधियों को बढाने मे सहायता 
की है । 

तुलनात्मक सिचाई लागत व्यय (प्रति बीघा) विद्युत आने के पूर्व 
सर्वक्षित ग्रामो में प्रजस० 5 के आघार पर विद्युतीकरण के पूर्व सिचाई लागत व्यय 


की गणना करने पर अद्योलिखित सारणी प्राप्त होती है। 


क्र०स० | ग्राम डीजल पारम्परिक विद्युत 


_ िनापरकांग्रार्ण 2 
* | टिया कनालाकी | 5४ 
_ ाषारकागमस्षण हि हू | 
आज आ 
४ | तब :: 0 ऑ 


विद्युतीकरण के पश्चात सर्वेक्षित ग्रामो का तुलनात्मक सिचाई लागत 


क्र०स० | ग्राम पारम्परिक | डीजल पम्प | विद्युत पम्प से सिचाई 
ढग से सिचाई मम 


पमुनापार के सर्वक्षित ग्राम 
3 स्वयं के 
(400%) 9< 


6किराए पर 


॥ चटकहना (करछना ब्लाक) 










गगापार के सर्वेक्षित ग्राम 





6 स्वय के 


ननुवा (प्रतापपुर ब्लाक) (80%) 465 


है, 
रे 
है, 
40 किराए पर 
] थ्र 6 स्वय के 
(80%) 465५६ 
|0 किराए पर 


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्राम निरिया एव चटकहना (यमुनापार) 


थानापुर (प्रतापपुर ब्लाक) 


में सर्वक्षित सभी |+0५58॥00$ विद्युत पम्पो का सिचाई के लिए उपयोग कर रहे है, कोई 
भी |+०0५७७ होलड ऐसा नहीं पाया गया जो सिचाई के पारम्परिक तरीके अथवा डीजल 
पम्पो का उपयोग करने वाला हो जबकि गगा पार के सर्वक्षित ग्राम अनुवा तथा थानापुर में 
सर्वक्षित ।+0५58॥00$ में से आघे से अधिक ऐसे |॥0५७७॥०।५ पाये गये जिन्होने विद्युत 
पम्पों का सिचाई के लिए उपयोग फिया हो शेष |+0५8७॥०।७ ऐसे है जो उस वर्ग में आते 
है जिन्होंने पारम्परिक तरीकों को अपनाया है। विद्युत पहुचने के पूर्व भले ही उनकी स्थिति 
पारम्परिक सिचाई कर्ता के रूप मे रही हो | 

यमुनापार के सर्वेक्षित ग्रामो में सिचाई की प्रति बीघा लागत विद्युत पम्पो क॑ लिए 
पारम्परिक सिचाई के स्रोतों एव डीजल पम्पो की (लागत से) तुलना में काफी कम आती है। 
अत सिचाई के साधनो मे विद्युत के उपयोग से कृषक समुदाय लाभान्वित हुआ है। डीजल 


पम्पो अथवा अन्य पारम्परिक सिचाई स्रोतों का उपयोग कृषक समुदाय उन्ही परिस्थितियों में 


40 स्वय के 
2 निरिया (करछना ब्लाक) 2 (400%) 2 6< 
46किराए पर 


| 
। 


॥ 







करता है जबकि विद्युत की आपूर्ति बाधित रहती है या नियत्रित रहती है यह स्पष्ट करता 
है कि विद्युत चालित पम्पो का उपयोग सिचाई के दृष्टिकोण से निरन्तर बढ रहा है तथा 
डीजल की अधिक कीमत (प्रति बीघा) के कारण डीजल पम्पो से प्रति बीघा सिचाई लागत 
विद्युत पम्पो की तुलना में सिचाई करने से काफी अधिक आती है। अत विद्युत पम्पों की 
ओर कृषक समुदाय का झुकाव [प्रयोग) बढा है। डीजल पम्पो का उपयोग कृषक समुदाय 
तभी करना चाहता है जबकि विद्युत की आपूर्ति निरन्तर बाघित रही हे और फसल सूख रहीं 
है। उनका मानना है कि अब हम गेहूँ की फसलो को 45 दिन के अन्तर पर 6-7 बार 
सिचाई कर लेते है पहले 20-25 दिन के अन्तर पर केवल 4-5 बार सिचाई करते थ। 
सिचाई की तीव्रता के कई गुना वृद्धि हुई है तथा फसल उत्पादन एव गुणवत्ता दोनो में सुधार 
आया है। किसानो का यह भी मानना है कि व्यक्ति जो व्यक्ति जो सिचाई के कार्यो में व्यर्थ 
लगे थे उनको अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी उनके अनुसार 40। कषको ने बैलो को बेच 
दिया शेष इन बैलों का मौसम में किराय पर कृषि जोतने के लिए देने लगे जो इनकी 
अतिरिक्त आय का स्त्रोत बने ग्रामीणों ने यह भी स्वीकार किया है कि विद्युत से पर्यावरण 
प्रदूषण में कमी आयी है। 


सर्वेक्षित ग्राम के सर्वे० (काश्तकार) विद्युत पम्प के उपयोगकर्ता 
यमुनापार (करछना ब्लाक) 
निरिया ग्राम 400% 
चटकहना 400% 
गगापार (प्रतापपुर ब्लाक) 
थानापुर 80% 
अनुवाँ 80% 
थानापुर अनुवा (गगापार के) सर्वक्षित ग्रामो में विद्युत पम्पों के उपयोग कर्ताओं का 
प्रतिशत शत प्रतिशत न होने का कारण उनका कृषि से अन्यथा व्यवसाय का होना है। 


थानापर के सर्वेक्षित गहो के केवल 4 कृषक पारम्परिक विधि से सिचाई के लिए अपनाता 


स्वैक्षित ग्रामों मे विद्युत के आने से कृषि अतिरेक क्षेत्रों मे भी आर्थिक गतिविधिया 
बहुत ज्यादा बढी है। मनोरजन के साधन बढे है। मीडिया का प्रसार ग्रामों में होने स 
ग्रामीण भी देश विदेश की खबरों से जुड गये। विद्युत के पहुच जाने से कृषि के अतिरिक्त 
अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढा। साथ ही कृषि कार्य अवधि मे भी विकास हुआ हे क॒षि कार्य में 
कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। 

व्यावसायिक क्षेत्र मे भी विद्यत का प्रयोग काफी बढा है। प्रत्येक सर्वक्षित गावों में 
सर्वक्षित कुल काश्तकारो का कुछ प्रतिशत विद्युत का व्यावसायिक उपभोक्ता अवश्य है। जो 
सर्वेक्षण तालिका के खण्ड घ के प्रश्न सख्या 4, 2, 3 से स्पष्ट है। 

चयनित सर्वक्षित गावो मे विद्युतीकरण के पूर्व एव विद्युतीकरण के बाद औद्योगिक 
ईकाइयो की सख्या निम्न सारणी मे दर्शायी गयी है - 


क्र० | औद्यो० इकाई “कक जन अव्ललकऋ्ना : 
स० के प्रकार निरिया ग्राम वा 
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सारणी यह स्पष्ट करती है कि विद्युतीकरण के उपरात ग्रामीण क्षेत्रों मे औद्योगिक 
इकाइयो की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हुई जो इस बात का प्रतीक है कि ग्रामीण विद्युतीकरण 
से आर्थिक गतिविधिया तेजी से बढी है और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के लोगो 


को अधिक आय प्राप्त होने लगी है इन औद्योगिक इकाइयो के ग्रामीण क्षेत्र मे उपलब्ध होने 
से उनका प्रतिदिन का कुछ न कुछ समय ज्यादा अच्छी तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से 
उपयोगी होने लगा और वे कृषि अतिरेक उद्योगो मे रोजगार की ओर अपने खाली समय में 
जाने का प्रयास करने लगे। इससे इस परिकल्पना का परीक्षण होता है कि विद्युतीकरण के 
उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक गतिविधिया बढी है । 

अब ग्रामों में डीजल चालित उद्योगो की सख्या नहीं के बराबर ही है विद्युत 
आपूर्ति बाधित होने पर ही इसका प्रयोग होता है ग्रामीणो का मानना है कि डीजल की 
अपेक्षा विद्युतीकृत औद्योगिक इकाइयो मे रोजगार के अधिक अवसर है तथा पुरानी मशीने 
जो पारम्परिक तरीके से काम करती थी अब आधुनिक तकनीक से युक्त हो गयी है। 
सर्वोक्षित ग्रामो मे विद्युतीकरण के पश्चात ग्रामों मे प्रयुक्त विद्युत उपकरण 
आम 
अल अ अं आए आक अछ कक,, 


सर्वेक्षित चयनित ग्रामो मे प्रयोग मे लाये जाने वाले विद्युत उपकरणों की सख्या 
उपरोक्त सारणी मे दर्शायी गयी है। 

सारणी इस बात को दर्शाती है कि विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रो मे 
सुख सुविधा के विद्युत उपकरणो का उपयोग निरन्तर बढा है जो कि विद्युतीकरण के पूर्व न 
के बराबर था अतएव ग्रामीण विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप लोगो की सुख सुविधा का मार्ग 
प्रशस्त हुआ है और वे अपने जीवन को अधिक बेहतर ढग से जीने के लिए लालायित है। 
तथा अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी रहे है। 


ग्रामीणो के अनुसार विद्युतिकरण ने उनके कार्य की अवधि बढा दी है वे प्रात 
जल्दी कार्यशुरू करते है और देर रात तक आसानी से कार्य करते है जो विद्युतीकरण के 
पूर्व से 4-5 घटे ज्यादा थी। 70 प्रतिशत लोगो का मानना है कि उनके बच्चे अब देर रात 
तक पढाई करते है तथा सुबह जल्दी उठकर पढते है 23 प्रतिशत लोगो की 4-2 घटा 
विद्युत का प्रयोग घरेलू कार्य मे करते है ग्रामीणो का मानना है कि विद्युतीकरण से उनके 
कार्य के घण्टे तथा आय दोनो मे वृद्धि हुई है। परन्तु उनका यह भी मानना है कि विद्युत 
की अनियमितता से रात के कार्यो मे बाधा उत्पन्न हो जाती है। 


ग्रामीण विद्युतीकरण' ग्रामीण क्षेत्रों मे रात्रि प्रकाश व्यवस्था ने कुछ हद तक 
ग्रामीण असुरक्षा की स्थिति मे कमी लाने का प्रयास किया है तथा इसमे मी है कमी आयी। 
विद्युतीकरण के पश्चात विद्युत पम्पों तथा डीजल पम्पों की 
सिचाई लागत का तुलनात्मक अध्ययन 


मद यमुनापार गगापार 
निरिया | चटकहना | अनुवा | थानापुर 


सर्वे० ग्राम में विद्युत के प्रयोगकर्ता। (26) 3(8) | [2(9) | 4(20 
| जिन्होने डीजल की अपेक्षाकृत विद्युत 
सस्ती दर पर किराए पर प्रयोग की 






















सर्वे० ग्रामों में उन व्यक्तियो की 26) 9(9) 9) | 6(20) 
सख्या जिन्होने माना कि प्रतिबीधा 
विद्युत सिचाई दर सस्ती है अपेक्षाकृत 

डीजल के। इसमे 2 घटे कम लगते 

हे । 

सर्वे० ग्रामों में उन व्यक्तियों की 20 9 2(20) 
सख्या जिनके आधार पर विद्युत पम्प 

से सिचाई मे प्रति घ्रटा 40 रू० की 

बचत (किराए) मे होती है। 

सर्वे० ग्रामों मे उन व्यक्तियो की 26) 9) (20) 
| सख्या जिनकी सिचाई लागत (स्व 
विद्युत पम्प से) डीजल पम्प की 
अपेक्षाकृत 80 रू०/ बीघा कम आती 
है । 









सर्वेक्षित ग्राम निरिया क अन्तर्गत सिचाई करने वाले काश्तकारों की सख्या 
जिन्होंने विद्युत पम्पो को डीजल पम्पो पर वरीयता प्रदान की है और उनकी किराए पर 
लेकर सिचाई कार्य सम्पन्न किया है 44 है जबकि सर्वे० काश्तकारो की कूल सख्या 26 हे 
अर्थात लगभग 42 5% काश्तकारो ने विद्युत पम्पो को किराए पर लेकर सिचाई की। 

ग्राम चटकहना मे सर्वक्षित काश्तकारों में से उन विद्युत पम्पों का उपयोग डीजल 
पम्पो पर वरीयता देकर सिचाई के लिए प्रयोग किया लगभग 33 3%।| ग्राम अनुवाँ मे कुल 
सर्वेक्षित 49 घरों में 42 ने विद्युत पम्पो का उपयोग किराए पर लेकर किया अर्थात 63% 
काश्तकारो ने विद्युत पम्पो को किराए पर लेकर सिचाई की जबकि सर्वेक्षित ग्राम थानापुर मे 
20 सर्वेक्षित काश्तकारो में 44 ने विद्युत पम्पो का उपयोग किराए पर लेकर (डीजल पम्पो 
से वरीयता देकर) अर्थात्‌ 55% लोगो ने (सर्वे०) डीजल पम्पो की तुलना मे विद्युत पम्पो के 
प्रयोग की सिचाई के प्रयोजनार्थ वरीयता दी । 

विश्लेषण से नया निष्कर्ष निकलता है कि गगापार के सर्वे० ग्रामो मे विद्युत पम्पो 
के उपयोग के लिए अधिक काश्तकार लालायित है जबकि यमुनापार क्षेत्र मे विद्युत पम्पो के 
उपयोग का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम है। इसका सम्भावित कारण ये हो सकता है 
कि गगापार के गावो की भूमि यमुनापार के गाव की भूमि की तुलना मे अधिक उपजाऊ है। 

दूसरा सम्भावित कारण गगापार के काश्तकारों की तुलनात्मक आय और उनका 
आय प्रवाह यमुनापार के गावो के काश्तकारों के आय और आय प्रवाह से अधिक तीव्र और 
अधिक है| 

सर्वेक्षित ग्रामो मे ऐसे काश्तकारो की सख्या जिन्होने ये माना कि प्रति बीघा विद्युत 
सिचाई दर सस्ती है अपेक्षाकृत डीजल की सिचाई दर से तथा प्रति बीघा विद्युत पम्पो से 
सिचाई करने मे डीजल पम्पों की तुलना में 2 घटे (कम से कम) कम लगते है। निरिया 
ग्राम में 23 है। जबकि कल सर्वे० काश्तकारो की सख्या निरिया ग्राम में 26 है चटकहना मे 
8 अनुवा मे 48 थानापुर मे 46 है अर्थात 92% निरिया में 87% तथा चटकहना में 88 8%, 


88 8% अनुवा तथा 80% थानापुर मे है| 


अत सभी सर्वक्षित गावो के काश्तकारो द्वारा कहे गये कथन (प्रति बीघा विद्युत 
सिचाई दर डीजल की अपेक्षाकृत सस्ती है) तथा 2 घटे प्रति बीघा समय की बचत है। 

अत 80% से अधिक सर्वेक्षित काश्तकारो द्वारा कथन की पुष्टि होती है। 

अत इस सकलल्‍पना को स्वीकार किया जा सकता है कि सिचाई विद्युत पम्प सेट 
से प्रति बीघा पम्प से टकी डीजल सिचाई दर से सस्ती है तथा 2 घटे की बचत प्रति बीघा 
सिचाई मे हो रही है। 

सर्वेक्षित ग्राम में ऐसे व्यक्ति जिन्होने माना कि प्रति घटा विद्युत सिचाई से 40 
रू० / घटा बचत है अपेक्षाकृत डीजल चालित पम्प सेटो से | 

निरिया ग्राम में कुल सर्वे० काश्तकारो (26) मे 49 लोगो का मानना है कि प्रति 
घटा 40 रू० बचत है। इसी प्रकार चटकहना ग्राम मे भी कल सर्वेक्षित 9 घरो मे से 8 
काश्तकारो का मानना है कि विद्युत सिचाई से प्रति घटा 40 रू० की बचत है। जबकि 
अनुवा तथा थानापुर में क्रमश 45(9) तथा 42(20) काश्तकारो का मानना है कि विद्युत 
सिचाई से 40 रू० / घटा की शुद्ध बचत है। 

अर्थात निरिया में 7308% चटकहना मे 888% अनुवा मे 788% तथा थानापुर 
में 60% लोगो ने विद्युत पम्प से सिचाई मे 40 रू० /बीघा की बचत की पुष्टि की है। 

अत इस सकलल्‍पना के स्वीकार किया जा सकता है कि प्रति घटा डीजल की 
अपेक्षाकृत विद्युत चालित पम्पो से सिचाई मे किसानो को प्रति घटा 40 रू० की शुद्ध 
(किराए में) मे बचत है। 

सर्वेक्षित ग्रामों में ऐसे काश्तकारों की सख्या जिन्होने ये माना कि सिचाई लागत 
विद्युत चालित पम्प से डीजल पम्प की अपेक्षाकृत 80 रू० /बीघा कम आती है। 


निरिया मे कल सर्वेक्षित 26 में से 48 लोगो ने स्वीकार किया। 





चटकहना में 6(9), अनुवा में कुल 49 सर्वेक्षित गृहों मे 7 लोगो का मानना हे 
विद्युत चालित पम्प से डीजल पम्प की अपेक्षाकृत 80 रू० / बीघा कम आती है। कि जबकि 


थानापुर में 6 लोगो ने माना है जबकि कुल सर्वे० गृह 20 है। 


अत स्पष्ट है कि 602% निरिया मे 666% चटकहना में अनुवा में 369% 
जबकि थानापुर में 30% काश्तकारों का मानना है कि विद्युत पम्प से सिचाई करने पर 80 
रू० / बीघा सिचाई लागत कम आती है। तथा पम्प सेटो की सिचाई के लिए किरशए पर 
देने से अतिरिक्त आप भी सृजन करने लगे। उनका मानना है कि हमारी आय मे वृद्धि हुई 
है क्योकि विद्युत उर्जा का सस्ता स्रोत है जबकि डीजल के प्रयोग मे लागत अधिक है। 

अत इस कथन की पुष्टि होती है कि विद्युत चलित पम्प से डीजल चालित पम्प 
की तुलना मे 80 रू० “बीघा सिचाई लागत कम आती है। 


यमुनापार के गावो में तो 60% काश्तकारो का मानना है कि 80 रू०» बीघा 
सिचाईं लागत विद्युत पम्प से सिचाई करने पर कम आती है जबकि गगापार मे यह प्रतिशत 
30 ही है| 

इसका सम्भावित कारण काश्तकारों के स्वय के विद्युत पम्प का कम होना किराए 
के विद्युत पम्प से सिचाई अपेक्षाकृत डीजल चालित पम्पो से सस्ती है। जिससे काश्तकार 
की शुद्ध उत्पादन लागत/बीघा कम हुईं है साथ ही साथ विद्युत पम्पों से सिचाई 


अपेक्षाकत डीजल पम्पो से कम समय मे सम्पन्न हो जाती है लगभग 2 घटे मे | 


अततोगत्वा काश्तकारो की प्रति बीघा उत्पादन मे निबल लाभ की मात्रा बढ जाती 


विद्युतीकृत चयनित सर्वेक्षित में ग्रामीणों के सुझाव 


(26) (9) (] 2 
|] 


8 


न की विद्युत दर कम हो 5 2 | 


“ [ग्रामीणोी को फसल की आवश्यकता के 
_| आधार पर विद्युत पूर्ति 


3 | ग्रामीणवासियो को विद्युत के विभिन्‍न | 
सदुपयोग के बारे में सूचनाए प्रदान की 
जाय तथा समसामयिक परिस्थितियो में 
विद्युत उपकरणों की सही एवं सुचार रूप 
से विद्युत उपकरणों के उपयोग की 

जानकारी दी जाय | 

4 । चोर बाजारी दूर हो कटौती कम हो हु 

० | नयी योजना लागू हो 2 

0 | दलितो को अति० छूट 4 

७ । विद्युत अनियमितता दूर हो ४ । 

सर्वक्षित चयनित ग्रामो के ग्रामीणों के सुझाव उपरोक्त है। सारणी से स्पष्ट होता 
है कि सभी सर्वेक्षित गावो मे अधिकाश लोगो ने विद्युत दर मे कमी पर अधिक जोर दिया 
है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिशत लोगो का सुझाव विद्युत चोरी को कम करना तथा 
क्योकि 297% उनका मानना है कि अधिकाश पम्प सेटो में नित्यप्रिति कुछ न कूछ 
गडबडिया बनी रही है। साथ है यह भी स्वीकार किया कि विद्युत की अनियामिता कारण 
पम्प सेट बेकार पडे रह जाते है तकनीकी समस्याओ जिनको ग्रामीणों का दूर करना काफी 
मुश्किल होते है और गावो मे इनकी मरम्मत को सुचारू व्यवस्था न होने से विद्युत चलित 
पम्प सेटो के द्वारा सिचाई मात्र कल्पना ही है विद्युत के समुचित उपयोग का भी सुझाव 
दिया है। इसके साथ-साथ ग्रामीण वासियों के विद्युत के विभिन्‍न सदुपयोगो के बारे मे 
सूचनाए प्रदान की जाय तथा उन्हे समसामयिक परिस्थितियों में विद्युत उपकरणों की 








सही-सही सुचार रूप से विद्युत उपकरणों के उपयोग में सक्षम हो सके ताकि कृषि 
उत्पादन एव कृषि अतिरेक उत्पादन की लागत कम से कम हो सके और उसका निबल 


लाभ अधिकतम हो सके | 


निष्कर्ष 


सर्वेक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष बिदु उभरे है वे निम्न है- 


। 


ग्रामीण विद्युतीकरण की 'प्रसार योजनाओ' के फलस्वरूप देश का ग्रामीण 


जीवन भी रात्रि के जोर अधकार मे जगमगाने लगा है। 


इलाहाबाद जिले मे ग्रामीण क्षेत्रों मे ही नही अपितु राज्य एवं देश के 
ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों मे तेजी से परिवर्तन हुआ है जिससे 
लोगो को कृषि-अतिरेक क्षेत्रों मे रोजगार मिलने सम्बन्धी सम्भावनाओ मे 
वृद्धि हुई है। 


रात्रि के अधकार की वजह से जहाँ ग्रामीण जीवन असुरक्षित था। 
सास्कृतिक गतिविधिया शून्य थी। मनोरजनो के साधनों का अभाव था, उन 
सभी मे विद्युतीकरण के कारण न केवल हलचल पैदा हो गई अपितु 
क्रातिक परिवर्तन आया है। ग्रामीण क्षेत्रो मे भी उपभोक्ताओ मे विद्युत 
सयत्रो के उपयोग एव उपभोग की दिशा मे अच्छी प्रतिस्पर्धात्मक दौड शुरू 
हुई जिससे कि ग्रामीण जीवन के जीवन निर्वाह के स्तर मे परिवर्तन की 
स्पष्ट झलक मिलती है। जो कि देश के सवांगीण विकास की दिशा मे एक 


सकारात्मक कदम है। 


जहाँ परम्परागत ऊर्जा के स्रोतो से ऊर्जा हेतु उपयोग करने मे कार्बनडाई 
आक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड तथा कार्बन सल्‍्फर डाईआक्साइड आदि 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसो का उत्पन्न होना अपरिहार्य होता है वही 
सामाजिक वातावरण एवं पर्यावरण इन गैसो के कारण प्रदूषित होता है। 


वही विद्युत ऊर्जा के बढते हुए उपयोग से सामाजिक वातावरण के बढते 


हुए प्रदूषण को रोका एव कम किया जा सकता है। चाहे भोजन पकाने की 
गतिविधि के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाय अथवा सिचाई 
व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, मशीनों को चलाने की आवश्यकता ऊर्जा आदि 
के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग पारस्परिक ऊर्जाओं के उपयोगो की 
तुलना मे आर्थिक लागत के दृष्टिकोण से ही न केवल न्यून है अपितु 
समयान्तराल के दृष्टिकोण से भी नन्‍्यून है। 


अत विद्युत ऊर्जा उपभोक्ताओ, उत्पादको, बुनकरो, कृषकों तथा पेयजलापूर्ति 
सभी के लिए आवश्यक आवश्यकता के रूप मे उभरी जिससे निरन्तर विद्युत ऊर्जा की 


आपूर्ति और माग मे अन्तराल बढा है न कि घटा है। 
सुझाव 


ग्रामीण विद्युतीकरण' के क्षेत्र मे उत्पन्न विभिन्‍न समस्याओ तथा “ग्रामीण 
विद्युतीकरण' कार्यक्रम की शत प्रतिशत सफलता के लिए निम्न आवश्यक सुझावों का 


कार्यान्वयन करना होगा-- 


। पारेषण एव वितरण की लागत की कम करने तथा इसके कारण हुए 
विद्युत अपव्यय को रोकने के लिए छोटे-छोटे गाँवों की विद्युत 
आवश्यकता की पूर्ति उसी क्षेत्र के उपलब्ध जल ससाधनो से लघु 
पन-विजली सयत्रो को लगाकर की जानी चाहिए | 


2 ससाधनो के अपर्याप्ता के कारण विद्युत पूर्ति मे आयी कमी को दूर करने 
के लिए ग्रामीण क्षेत्र मे यदि कोयला ससाधन उपलब्ध हो तो वहाँ लघु 
ताप विद्युत गृह स्थापित कर स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत 


आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जाय। 


संसाधन की कमी वाले क्षेत्रों में पारस्परिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के 
प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जाय तो कुछ हद तक विद्युत की मांग की 
पूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में हो जायेगी। 


विद्युत पूर्ति तथा कटौती का एक निश्चित समय निर्धारित होना चाहिए 
तथा जिस गांव का विद्युतीकरण किया जाय वहाँ यह सुनिश्चित होना 
चाहिए कि उस गांव या क्षेत्र में निश्चित समयावधि में विद्युत की आपूर्ति 
सुनिश्चित हो ताकि उपभोकतओं के आक्रोश न्यूनतम किया जा सके। 
ग्रामीण विद्युतीकरण को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों में उनकी विद्युत 
के प्रति देशहित के सन्दर्भ में नैतिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए 
विद्युत को बहुमूल्य राष्ट्रीय धरोहर मानना होगा। उसके सद्उपयोग, 
किराये का समय पर भुगतान, विद्युत की चोरी को नैतिक अपराध 
समझना आदि बातों पर गम्भीरता से विचार करना होगा। क्‍यों कि जब 
तक देश का हर नागरिक देश के कल्याण तथा व्यक्तिगत जबाव देही के 
बारे में विचार नहीं करेगा तब तक न केवल ग्रामीण विद्युतीकरण अपितु 
किसी भी समस्या की सफलता संदिग्ध रहेगी । 

ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों के समय पर सुनिश्चित हेतु 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं विद्युत विभागों को उनकी समसामयिक 
समस्याओं को सुलझाने हेतु विभिन्‍न ग्रामीण अंचलों में कैम्प लगाने की 
व्यवस्था करनी चाहिए। नये विद्युत कनेक्शनों के लिए समय वद्ध ०॥७ 
७शा।०७ कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लाल 


फीताशाही भ्रष्टाचार को सक्रियता पूर्वक कम किया जा सके | 


विषय : उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में 
विद्युतीकरण की भूमिका (इलाहाबाद के विशेष सन्दर्भ में) 


सर्वेक्षण 
खण्ड (क) 
नाम 
पता 
परिवार से सम्बन्ध 
प्रमुख व्यवसाय 
खण्ड (ख) 
कृषि क्षेत्र 


4 बिजली किस वर्ष आयी? 

2 बिजली किस क्षेत्र मे प्रयोग करते है? 
(क) घर के लिए 
(ख) व्यवसाय के लिए 
(ग) खेती के लिए 


(घ) अन्य कार्यों के लिए 


बिजली आने के पूर्व कृषि क्षेत्र मे * 
सिचाई के लिए किस साधन का 
प्रयोग करते थे। 


बिजली आने के पूर्व डीजल पम्पसेट का 
प्रयोग 


घण्टो मे 
मूल्य (रूपये मे) 


बिजली आने के पूर्व सिचाई पर कुल 
खर्च 

क्या आपके पास पम्पसेट है” 
यदि हॉ, तो किस ऊर्जा स्रोत से 
चलता है? 
पम्प सेट पर कितनी लागत लगी 
डीजल पम्प सेट का प्रति घटा चालन 
व व्यय 
विद्युत पम्पसेट का प्रतिघटा विद्युत 
व्यय 


क्या पम्पसेट से स्वय सिचाई के 
अतिरिक्त दूसरों की भी सिचाई भी 
करते है। 


नहर / कुओं / तालाब / डीजल पम्पसेट 


हॉ / नही 


डीजल / विद्युत 


हॉ / नही 


यदि हॉ, तो किस दर से 
दूसरो से कितना मूल्य लेते है? 


विद्युत सिचाई अथवा वैकल्पिक 
सिचाई मे से कौन सी अधिक 
लाभप्रद है 


विद्युत सिचाई से कितना फायदा है 
और केसे? 


मूल्य मे (रूपये मे) 
समय बचत (घटो मे) 


विद्युत के सिचाई के अतिरिक्त कृषि 


मे अन्य वैकल्पिक उपयोग 
मडाईं मे प्रयुक्त साधन 


बिजली खर्च, (प्रतिघटा) मूल्य रूपये 
मे 


पशु श्रम की तुलना मे बिजली से 
कितना लाभ है और केसे? 


मूल्य मे (रूपये मे) 


समय बचत (घटो मे) 


मडाई / ओसाई 


श्रेसर / अन्य 


खण्ड (ग) 

घरेल्‌ क्षेत्र 

। घरो मे प्रकाश व्यवस्था के साधन क्या है? 
(।) बिजली 
(2) मिट॒टी का तेल 
(3) अन्य साधन 


2 यदि विद्युत है तो घर मे कितने प्वाइट लगे 
है-- 


3 विद्युत पूर्ति कितने घटे होती है 


4. महीने भर का विद्युत खर्च कितना आता 
है-- 


यूनिट 
रूपये मे 


5 घर मे प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य फ्रिज / टी०्वी० / हीटर & 
उपयोग प्रेस रेडियो / पखा / टुल्लू 


खण्ड (घ) 
अन्य आर्थिक गतिविधिया 


(आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, 


क्या आप व्यवसाय के लिए विद्युत का 


उपयोग करते है” 
यदि हॉ तो किस व्यवसाय के लिए 


आपका व्यवसायिक गतिविधि के लिए विद्युत 


खर्च कितना आता है”? 
(यूनिट मे) 
(रूपये मे) 


क्या बिजली से चलने वाले गाव मे अन्य 


उपक्रम है” 


यदि हॉ तो इससे गाव के कितने लोगो को 
रोजगार मिला- किसी को न ही /लगभग 
<50/50 


बिजली के अन्य फायदे 


क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ 
से विद्युत देने मे कुछ छूट है। 


सरकार द्वारा क्या ग्रामीण विद्युत योजनाए चल रही 
हैं? 


यदि हॉ तो कौन सी 


विद्युत आपूर्ति औसत रूप से कितनी है? 


हॉ / नही 


हा / नही 


हाँ / नही 
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क्या आपकी आर्थिक » अनार्थिक गतिविधियो . 


के लिए विद्युत आपूर्ति की समयाविधि 
सतोषप्रद है या नही? 


आप आशिक /» अनार्थिक गतिविधियों के लिए 
कितने घटे विद्युत पूर्ति की अपेक्षा है। 


यदि आपकी अपेक्षाओ के अनुरूप विद्युत ' 


आपूर्ति नही हो पाती है तो कौन से दूसरे 


विकल्प आप उपयोग मे लाये है। 


क्या विद्युत कनेक्शन लेते समय सरकारी 


कर्मचारियों को अतिरिक्त मुद्रा देनी पडी? 


विद्युतीकरण से निम्न क्षेत्रों में विकास हुआ 
है या नहीं 


आर्थिक क्षेत्र मे 
सामाजिक क्षेत्र मे 


सास्कृतिक क्षेत्र मे 


आर्थिक क्षेत्र मे किस प्रकार का विकास हुआ 


है? 


सामाजिक तथा सास्कृतिक विकास में किस 


प्रकार का विकास हुआ है? 


ग्रामीण विद्युतीकरण के विषय मे आपका 


क्या सुझाव है । 


हाँ / नही 


डीजल / कोयला / सौर 


ऊर्जा / अन्य 


हॉ / नही 


हाँ / नहीं 


हॉ / नही 
हॉ / नही 


हॉ / नही 


सन्दर्भित पुस्तकों की सूची 


सामान्य 
भारत कृषक समाज 


धघरर, यू० 


घोस, आलोक 


गिटिजर, जे०पी० 


भारत सरकार पब्लिकेशन 
विभाग 


भारत सरकार समिति 
रिपोर्ट, 4969 


रत्नगिरी फिशरिश प्रोजेक्ट 
कारपोरेशन 4978 दिल्‍ली 


नानावती और अजारिया 
नेशनल काउसिल ऑफ 
अप्लाइड आर्थिक 


क्रुक्षेत्र 


एन०सी०ए०ई०आर० 


वार्षिक पुस्तक, भारत कृषक, समाज, नई दिल्‍ली । 


कृषि मे तकनीकी परिवर्तन का लाभ - लागत 
मूल्याकन इण्डियन जनरल आफ कृषि अर्थशास्त्र 
बाम्बे, दिसम्बर, 4965 


: भारतीय अर्थशास्त्र, प्रकृति और समस्या, वर्ल्ड 


प्रेस, कलकत्ता, 976 


कृषि प्रोजेक्ट का आर्थिक विश्लेषण. जॉन 
विश्वविद्यालय प्रेस, बाल्टीमोर, 4972 


पचवर्षीय प्लान (4997-2002) 
ऑल इण्डिया रूलर क्रेडिट रिव्यू 


हिन्दुस्तान पब्लिशिग कारपोरेशन 


भारतीय कृषि समस्या बोरा और कम्पनी 
पब्लिसर, बाम्बे-2 


लुकिग अ हेड 4984 एन सी ए ई आर, न्यू 
दिल्ली | 


ग्रामीण विकास मत्रालय की मासिक पत्रिका 
अक्टूबर 2002 


कृषि योजना के लिए नई सरचना 4966 


नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च (4963) 


बी०एल० पालीवाल 


रूरल डबलपमेन्ट और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 


चौधरी प्रमिला 4969 


आर्थिक सर्वेक्षण 
(2000 - 2004) 


उत्तर प्रदेश (राम्बन्धित) 
जैन एव भटनागर 
सम्पूर्ण अध्ययन (आलेख) 


सूचना उत्तर प्रदेश 


उत्तर प्रदेश सरकार 


वित्तीय. अनुशासन एव 
कुशल प्रबन्धन से विकास 
युग की वापसी 

व्यक्तव्य 


कृषि और जीवन उत्तर 
प्रदेश 


उ० प्र० (89-90), (90-94) 


ग्रामीण विद्युतीकरण 
(सम्बन्धित) 


भारतीय अर्थव्यवस्था (गरीबी और विकास) 
वित्तमत्रालय, दिल्‍ली 


उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 
उ० प्र० प्रगति मजूषा 


शैलेश कृष्ण (निदेशक) उ० प्र० सूचना एव 
जनसम्पर्क विभाग 


अर्थ एव सख्या प्रभाग राज्य नियोजन सस्थान 


“आज” दैनिक समाचार 


इलाहाबाद, उ० प्र० कल्याण सिंह, उ० प्र० भूतपूर्व 
मुख्यमत्री 


एन०सी०ए०ई०आर०, नई दिल्‍ली 


सूचना एव जनसम्पर्क विभाग 


अधीक्षण अभियन्ता अल्प सिचाई उ० प्र० 


इवैलुएशन ऑफ रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम इवैलुएशन आर्गनाइजेशन पी० ई० 
ओ० पब्लिकेशन न० 45 4966 

इकोनॉमी ऑफ रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन एण्ड लिफ्ट इरिगेशन इन गुजरात स्टेट 
969 

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतिया - मेहता की जन्मशती पर राष्ट्रीय सेमिनार 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 24 दिसम्बर 2002 

आर० ई० सी० न्यू देलही - आर० ई० सी० सेमिनार - यूनाइटेड नेशन्स इण्टर 
रीजनल सेमिनार ऑन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन न्यू देलही, 4977 

आर० ई० सी० बुलेटिन - रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन न्यू देलही 
(4969 -- 70 से 4984 - 82 


मिनिस्ट्री ऑफ ईनर्जी (डिपार्टमेन्ट ऑफ पावर) - आर्थिक लेख डॉ० ए० बी० 
भट्टाचार्य 4992 


द्वितीय पचवर्षीय योजना की छमाही रिपोर्ट (अप्रैल 4957 - 4959 तक) सूचना एव 
प्रसार मत्रालय, भारत सरकार 


योजना कमीशन जनता संस्करण - भारतीय योजना आयोग की रिपोर्ट (4970-74) 


उ० प्र० राज्य विद्युत बोर्ड प्रशासनिक रिपोर्ट 4968-69 चौथी पचवर्षीय योजना, 
योजना कमीशन भारत सरकार | 


नवी पचवर्षीय योजना आयोग, भारत सरकार 4997 - 2000 


जनपद इलाहाबाद - सिहावलोकन अर्थ एव सख्या भाग राज्य नियोजन उ० प्र० 


दैनिक समाचार 


इकनामिक टाइम - इग्लिस, न्यू देलही 
सहारा इण्डिया - हिन्दी, इलाहाबाद 
एक्सप्रेस न्‍यूज सर्विस - इग्लिस, न्यू देलही 


नार्दन इण्डिया पत्रि - लखनऊ, इलाहाबाद | 


